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 लोक  सभा  ग्यारह  बज़े  वेत  हुई

 [peat  महोदय  पीठासीन

 Teal  |  कैथोलिक  उत्तर

 सहायता  संस्थायें

 भी
 श्रीनारायण

 दास  :  क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  स्थापित  रानावत  सहायता  संगठन  ने  कोई  सहायता  कार्य  किया

 ग  ै  ि

 यदि  तो  sat  १९४५८  में  अरब  तक  किस  प्रकार  का  कार्य  किया  ?

 ैंगृह-कार्ये  मंत्री  गो०  :  हां ।
 कन्द ध  क
 वृष्टि  के  कारण  सूखे महामारी  शौर  बाढ़  जैसी  दैवी  विपत्तियों  के  दिनों में  शर

 हवाले  क्षेत्रों में  उपयुक्त  सहायता  कार्य  किये  गये  थे
 ।

 fait  श्रीनारायण  दास  :  क्या  इस  प्रकार  के  संगठन  सभी  स्तरों  पर  बनाये  गये  हैं  प्रिया  केवल

 स्तर

 पो०  toga:  mag  कि  वे  कुछ  समय  में  कम  से  कम  जिला  स्तरों  पर  तो  बना

 दिये  जायेंगे  |

 jah  श्रीनारायण  दास  :  संगठन  द्वारा  कितना  खच  किया  जाता  है  कौर  क्या  उसका  कुछ

 आंदा  केन्द्र  द्वारा  भी  वहन  किया  जायेगा  ?

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  :
 मैं  तो  केवल  प्राप्त

 जानकारी
 पढ़  कर सुना देता  हूं  ।

 में  कह  नहीं

 सकता  कि  यह  प्रदान  से  कहां  तक  संगत है  ।

 SEUNG  में  अन्य  लोगों  के  साथ  ही  भारत  सरकार  के  पदाधिकारियों  के  एक  दल  ने  बिहार

 राज्य  के  सुखे  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  ।  दल  ने  कुछ  तिरी  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  की

 nnn

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 (3९३)

 916  (A)



 BERK  मौखिक  उत्तार  २४  ELS

 fea  की  हैं  जिन  पर  cé  लाख  रुपयों  का  खच  आयगा  |  निम्नलिखित  राशियां  मंजूर

 की  गयी  थीं  ।  केन्द्रीय  ऋण  ८३  लाख  केद्रीय  अनुदान  ३  लाख  राज  सामान्य मं

 राज्य का  ३  लाख  चालू  वित्तीय  वर्ष  राज्य  सरकार  ने  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  के

 लियਂ  किसी  योजना  की  मंजूरी  के  लिये  कोई  विशिष्ट  प्रार्थना  नहीं  की  है  ।

 डा०  राम  सुभग  fag :  इस  संगठन  द्वारा  लघु  सिंचाई  में
 कार्य  किये

 गये  हैँ

 उनसे  कितनी  जमीनਂ  में  सिचाई होने  की  rat

 पंडित गो०  | ह  पन्त  :  यह  तो  रिलीफ  आ्रारमेनाइजेशन  इसका  खास  काम  तो  यह  है

 कि  जब  कहीं कोई  शराफ़त  नागहानी जाती  है  या  कोई  ऐसी  विपत्ति करा  जाती  सूखा पड़

 या  कहीं  बाढ़ जाये  या  कहीं  कोई  बीमारी  या  वबा  फेल  से  वक्तों में  लोगों  को  मदद

 करे  ।  तो  इसका  खास  प्रदान  तो  लगाना  महफ़िल है  कि  कब-कब  ऐसा  होगा  ।  उम्मीद यही  रखनी

 चाहिये  कि  ऐसे  बहुत  कम  मौके  होंगे  ।

 श्री  रामकृष्ण  :  क्या  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  वाले  अन्य  राज्यों  में  भी  इस  प्रकार  के  संगठन  स्थापित

 किये गये  हैं  ?

 पो०
 धन

 पन्त  :  इस  प्रकार  के  संगठन  लगभग  सभी  राज्यों  में  विद्यमान  हें  पौर ये  ना

 कवल  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों के  लिये  ही  अपितु  wear  देवी  विपत्तियों  में  भी  सहायता  करने  के  लिय  हैं  ॥

 नई  दिल्‍ली में में  केन्द्रीय  बुनियादी स्कूल

 १५२३  श्री  सुबोध  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बुनियादी  शिक्षा  सम्बन्धी  स्थायी  समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिश के  श्रनुसारु

 नई  दिल्‍ली  में  एक  केन्द्रीय  बुनियादी  स्कूल  स्थापित  की  प्रस्थापना  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  रूफ

 से  निर्णय  कर  लिया  गया  है  Pa  भर

 यदि  उस  पर  लगभग  कितना  खर्चें  arm  ?

 शिक्षा  मंत्री  काठ  ato  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  |

 श्री  सुबोध  हंतदा  :  इस  योजना  को  अन्तिम  रूप  कब  दिया  जायेगा
 ?

 डा०  का
 ला०

 श्रीमाली
 :  मूल  प्रस्तावना  यह  थी

 कि  इस  स्कूल  को  मंत्रालय  स्वयं

 चलाया
 |  परन्तु  बाद  में  यह  विचार  किया  गया  कि  यदि  इस  संस्था  को  किसी  गैर-सरकारी

 करण  के  हवाले  कर  दिया  जाये  तो  अच्छा  होगा  ।  ज्यों  ही  किसी  गैर-सरकारी  संस्था  से  फैसला

 इस  सकल  को  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ।

 सिहासन  सिंह  :  क्या  सरकार  सभी  बच्चों  के  श्रमिक  गरीब  बच्चों के

 एक  ही  शिक्षा  प्रणाली  चलाने  के  प्रदान  पर  विचार नहीं  कर  रही है  ?

 का०
 ना०  श्रीमाली  :  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  निर्णय  कर  चुकी  है  ।

 में
 में

 कई  बार  बता  चुका  हूं  कि  सरकार  ने.बुनियादी दिक्षा  को  देश  की  राष्ट्रीय शिक्षा
 के  रूप

 में  स्वी  कार

 कर  लिया  है
 |

 निधि  नागाणा  ललन

 मूल  अंग्रेजी में
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 पत्नी  सिहासन  सिंह  :  सरकार  ने  इस  योजना  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  कार्यवाही

 की  जब  सरकार  नें  बुनियादी  शिक्षा  को  लागू  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है  तो  फिर  इसे  केवल

 दिल्‍ली  में  ही  क्यों  लाग  किया  गया  है
 ?

 पूछा  षा०  ला०  श्रीमाली  :  सरकार  सभी  राज्यों  में  सभी  wea  स्कूलों  को  बुनियादी  स्कूलों

 में  बदल  देने  के  लिये  वहां  की  सरकारों को  सहायता  दे  रही  हमें  mem  है
 कि

 कुछ  समय  में  सभी  अरन्य  स्कूल  बुनियादी  स्कूलों  में  बदल  दिये  जायेंगे  कौर  इस  प्रकार  से  प्राथमिक

 अवस्था  में  सभी  स्कूलों  में  एक  ही  शिक्षा  प्रणाली  होगी  ।

 शनी  सिहासन  सिंह  :  क्या  पब्लिक  स्कूलों  को  भी  बुनियादी  स्कूलों  में  बदल  दिया  जायेंगी  ?

 क्लू  ला  श्रीसाली :  इस  सम्बन्ध  में  भी  प्रयत्न  किया  जा  रहा  कौर हमें  ARNT

 कि  उन  स्कूलों में  भी  यही  दिक्षा  प्रणाली  अपनाई  जायेगी  ।

 सिहासन  fag  :  क्या  यह  सच  है  कि  बड़े-बड़े  प्राधिकारी  कौर  मंत्री  अपने  बच्चों  को

 पब्लिक  स्कूलों  में  भेज  रहे हें
 ?

 का०  ato  श्रीमाली  :  संविधान  के  अधीन  लोग  अ्रपने  बच्चों  को  अपनी  इच्छानुसार

 किसी  भी  स्कूल  में  भेज  सकते  हैं  ।

 महोदय  :  मंत्रियों  के  सम्बन्ध  में  कोई
 भी

 व्यक्तिगत  प्रशन  नहीं  पूछा  जाना  चाहिये

 श्री  बजाज  सिह  :  क्या  इस  योजना  को  कम  से  कम  संघ  राज्य-क्षेत्रों में  कार्यान्वित  किया

 जा  चका है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  हमने  संघ  राज्य-क्षेत्रों से  भी  इस  बारे में  कहा  कौर  इस  सम्बन्ध

 में  प्रयत्न  भी  fea  जा  रहे हें  ।  कुछ  एक  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  तो  बुनियादी  स्कूल  प्रारम्भ  भी  हो  गये

 ह्

 tal  हेम  बरूआ  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  बुनियादी  शिक्षा  ही  हमारी  राष्ट्रीय  शिक्षा

 का  आधार  सरकार  का  क्या  विचार  है  कि  इस  बुनियादी  दिक्षा  का  उच्चतर  माध्यमिक  दिक्षा  के

 साथ  ma  समन्वय  किया  जायेगा
 ?

 महोदय  :  मल  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  दिल्‍ली  में  एक  केन्द्रीय  बुनियादी  स्कूल  स्थापित

 करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्थापना है  ।  उसका  उत्तर  केवल  नाਂ  ही  हो  सकता था  ।  परन्तु

 उससे  बुनियादी  दिक्षा  की  सामान्य  नीति  के  सम्बन्ध  में  प्रदान  पूछना  संगत  नहीं  है  ।

 पिछड़  हुए  वर्गों  का  वर्गीकरण

 |
 औ

 राम  कृष्ण  द at  दी०  च०

 1*  2¥
 श्री  सीरिया :

 jp “ae UU L ATATT  इकबाल  सिंह

 पा  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  पिछड़े  हुये  वर्गों  के  रहन  सहन  की  अवस्था  झर  परिस्थितियों  के  सम्बन्ध  में  नमने

 के  तौर  पर  किया  जाने  वाला  सवाल  पूरा  हो  गया  है

 मूल
 मं
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 यदि  तो  क्या  सरकार  को  उस  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी
 है  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  भी  रखी  जायेगी  ?

 मंत्री  गो०  ब०  हां  ।

 डिप्टी  रजिस्ट्रार  जनरल  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  तो  तैयार  नहीं  की  परन्तु

 उसने  केवल  सारिणियों  के  रूप  में  सामग्री  संकलित  की  है  ate  भेजी  है  जिसमें  सर्वेक्षण  के  दौरान

 में  प्राप्त  की  गयी  जानकारी  कौर  पिछड़े  हुये  वर्गों  का  उनकी  साक्षरता  और  व्यवसाय  के  आधार

 पर  वर्गीकरण दिया  ड  है  ।

 डिप्टी  रजिस्ट्रार  जनरल  द्वारा  भेजे  गये  ग्रां कड़े  इतने  अधिक  ale  व्यापक  हूं  कि  उन्हें

 पटल  पर  नहीं  रखा  जा  सकता  |

 श्री  राम  कृष्ण  :  डिप्टी  रजिस्ट्रार  जनरल  ने  किस  प्रकार  की  जानकारी  भेजी है
 ?

 पंडित  गो०  न०  पन्त  :  मेंने  अपत  उत्तर में  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  यह  जानकारी इन  की

 साक्षरता  प्रौढ़  व्यवसाय  शादी  के  पर  तैयार  की  हुई  है
 ।

 श्री  दी०  चे  फार्मा  :  इस  आशय की  कुछ  शिकायतें  art  भी  कि  कुछ  एक  पिछड़े हुये  वर्गों
 को  सुची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  उन्हें  तमना-सवर्ण  में  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  कया

 किया गया  है  ?

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  किसी  भी  विशेष  वर्ग  को  किसी  भी  सरकारी  सुची  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  गया  है  ।  वर्तमान  भ्रादेशों  में  यह  कहा  गया  है  कि  उन  सभी  व्यक्तियों  को  पर्याप्त  सहायता

 दी  जाये  जिन्हें  पहले  से  पिछड़े  हुये  वर्गों  के  सदस्य  के  रूप  में  गिना  जाता  रहा  है  ।

 श्री  लाचार  :  क्या  सरकार  इस  सर्वेक्षण के  झ्रनुसार  कोई  कायंवाही  कर  रही  है

 पंडित  ato  ao  पस्त  :  निश्चय  सर्वेक्षण  इसी  लिये  तो  किया  गया  था  कि  हम  उनके

 वर्गीकरण  के  लिये  कोई  ara  निर्घारित  कर  सकें  |

 श्री  सुब्बया  श्रम्बलस  क्या  मद्रास  राज्य  में  भी  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ate  क्या  रिपोर्ट

 मद्रास  सरकार  के  पास  भी  भेजी  गई  है
 ?

 पंडित  गो०  ब०  पन्त :  यह  सर्वेक्षण  पश्चिमी  बम्बई  शर  मद्रास  केवल  इन्हीं  तीन

 राज्यों  में  किया  गया  था  ।

 फीनो  सुनाया  श्रम्बलम :  में  यह  पूछना  चा  वता  कि  क्या
 यह

 Teal  ह  TAU  ME  मद्रास  सरकार  के  पास

 भेजी गई  है  ?

 पंडित  गो०  ना  पत्त  :
 तभी  नहीं  ।

 fat  राजनाथ  चेट्टियार  :  क्या  उनका  वर्गीकरण  क: "पिछड़े  वर्ग  और  ग्रत्यन्त  पिछड़े  वर्ग  के

 धार  पर  किया  जायेगा  ?

 पंडित  गो०  ब०  पस्त :  फिलहाल  at  ग्रीक  बग  बनाने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  |

 श्री
 TAA

 :

 दस  नमूना
 सर्वेक्षण  के  निर्देश  पद  क्या  थे  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पंडित  गो०  पन्त  :
 नमूना  सर्वेक्षण

 करने  वालों
 का  पथ

 प्रदान  डिप्टी  रजिस्ट्रार  जनरल

 द्वारा किया  जाता  है  ।  वास्तविक  उद्देश्य  यही  है
 कि

 पिछड़े  हुये  वर्गों  की  सूची  में
 तैयार

 करने  के  लिये

 ह  इकट्ठे  किये  जा  सकें
 |

 fait  qaTatr
 :

 कया  उस  सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप  पिछड़ें  हुये  वर्गों  का  पुनः  वर्गीकरण

 किया  जायेगा  ?  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  मद्रास  राज्य
 में

 यह  प्रणाली  है
 कि

 वहां  पर  कुछ  एक

 वर्गों  को  mera  पिछड़े  वर्गਂ  कहते  हैं  और  उन्हें  रिक  सुविधायें  दी  जाती  हें
 ?

 गो०  ब०  पस्त  :
 मुझे  आशा  है  कि  इसका  वर्गीकरण  किया  जायेगा

 ।

 रूरकेला  इस्पात  कारखाने  के  लिये  रेल  के  इंजनों  का  शिकायात

 पे  १५२५.  श्री  कया  खान
 कौर  इंधन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 रूरकेला  इस्पात  कारखाने  द्वारा  कितने  रेल  के  इंजन  sara  किये  गये  थे  ;

 प्रत्येक  इंजन  की  कितनी  कीमत  है  ;

 क्या  फालतू  पुर्जों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  किन्हीं  इंजनों  में  से  कुछ  पुर्जे  निकाले

 गये थे  ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  रूरकेला  इस्पात  कारखाने

 द्वारा २४  रेल  के  इंजन  मंगाये  गये  थे  जिन  में  से  १०  इंजन  \9Y  हमसे  पावर  १०  इंजन  AXo

 हमसे  पावर  के
 ४

 इंजन
 Goo  हमसे  पावर  के  थे  ।

 उनमें  से  प्रत्येक  की  कीमत  निम्नलिखित है
 :--

 Rioy  हार्स  पावर  वाले  इंजन  QR.  लाख  रुपये

 AXo ०  पैड  2.0  पै  रु  ?  ?

 Goo  ै  पै  2.0  मै  6.0

 इंजन  जोड़ते  समय  यह  देखा  गया  कि  कुछ  एक  पुर्जे  खराब  थे  या  ग़ायब  थे  ।  इंजनों

 को  एकदम  इस्तेमाल  करने  के  योग्य  बनाने  के  लिये  ये  पुर्जे  wea  रूप से  दो  इंजनों से  निकाल

 लिये गये  थे  ।

 fat  मुरारका
 :

 ये  इंजन  कब  रायात  किये  गये  थे  और  उन्हें  इस्तेमाल  कब  किया  गया  था  ?

 स्वयं  fag:  में  यह  तो  नहीं  बता  सकता  कि  वे  भारत  कब  पहुंचे  थे  ।  परन्तु  उपलब्ध

 जानकारी से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  रूरकेला  परियोजना  द्वारा  इंजनों  के  लिये  मांगे  गये  टेण्डरों  के  उत्तर

 में  लगभग  एक  दर्जन  फर्मों से  १९५६ में  टेण्डर  प्राप्त  हुये  थे  ।  मेसर्स  इन्टरनेशनल  जनरल

 इलैक्ट्रिक कम्पनी  का  टेण्डर  कीमत  तथा  भुगतान  की  पतों  दोनों  की  दृष्टि  से  झोंक  था  कौर

 लिये  उसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।  परन्तु  में  यह  नहीं  बता  सकता  कि  निश्चित  रूप  से  किस

 तिथि  को  वें  हमें  प्राप्त  हुये  थे  ।

 fat  मुरारका :  क्या  इस  इंजन  के  कोई  पुर्जे
 भी

 आयात  किये  गये  थे  ;  भ्र  यदि  तो

 क्यों  नहीं
 !

 ---
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 स्वर्ण  सिंह  :  इंजनों  के  साथ  उनके  पुर्जे  भी  मंगाये  गये  थे  ।  परन्तु  जो  पुर्जे  गायब

 वे  कोई  साधारण पुर्जे  नहीं  थे  ।  उसमें  कोई  शरारत  सी  नज़र  जाति  इसलिये  मामले  की  जांच  करने

 के  लिये  एक  जांच  समिति  बनाई  गई  है  जिसमें  रूरकेला  इस्पात  परियोजना  का  मुख्य  वित्त

 परामश्चंदाता  मुख्य  लेखा  अधिकारी  सम्मिलित  हैं  ।  उसकी
 जांच

 इस
 समय  की  जा  रही

 है  |

 श्री  सुनाया  श्रम्बलम :  क्या  उन  ग़ायब  पुर्जों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  संभरणकर्ताश्रों
 को

 लिखा गया  द्रोह  यदि  तो  उन्होंने  क्या  उत्तर  दिया  है
 ?

 स्वर्ण  सिंह  इस  बारे  में  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  रघुनाथ  fag:  ये  पाट  कहां  से  इम्पोर्ट  हुये  थे  कौर  जो  पार्ट  खो  गये  वे  रास्ते  में  खो

 गये  थे  या  वहां  से  ara  ही  नहीं  थे
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  यह  पता  लग  जाता  कि  वे  किस  जगह  खो  जा  रहे  तो  शायद  वे

 खोय  ही  न  जाते  ।

 श्री  मुरारका  :  क्या  भिलाई  ate  दुर्गापुर  के  इंजन  एक  ही  लाइन  के  हैं  या  अलग-गरल

 लाइन के

 सरदार  स्वर्ण  सिह :  इसके  लिये  मुझे  एक  पुर्व  सूचना  की  श्रावश्यकता है

 शिक्षा  संस्थानों  में  मौनधारी  तथा  श्रनशासन

 श्री  दी०  चं०  फार्मा
 1१५२६

 att  वाजपेयी

 कया  दिक्षा  मंत्री  १५  अ्रप्रल  Pays  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  १६५७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य  सरकारों  ने  सभी  शिक्षा  संस्थाश्रों में प्रति में  प्रति  दिन  १०  मिनट के  लिये

 मौनधारण  तथा  अ्रनुशासन  रखने  के  सम्बन्ध  में  जारी  किये  गये  परिपत्र  के  अनुसार  wil  तक

 क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  Alo  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  हैं  ।

 विवरण

 ग्रासिम  सरकार  ने  परिपत्र  में  दिये  गये  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  की  दृष्टि  से  कई
 स्कूल

 चुने  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  तथा  ग्रान्ट्स  प्रदेश  को  राज्य

 सरकारों  से  प्राप्त  उत्तर  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  उन्होंने  प्रभी  तक  इस  सम्बन्ध में  शिक्षा  संस्थानों

 को  कोई  हिदायत  नहीं  भेजी  है  ।  प्राप्त  प्रदेश  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  वहां  पर  लगभग

 प्रत्येक  स्कूल  में  यह  एक  नियमित  प्रणाली  है  कि  सभी  विद्यार्थी  अपने  भ्रध्यापकों  सहित  प्रति  दिन  स्कूल

 का  नियमित  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  से  हाल  में  एकत्रित  होते  हैं  वहां  पर  मौन  रखने
 का

 प्रयास

 करते हैं  ।  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  इस  सम्बन्ध  में  सभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की

 है
 |

 श्री दी०  wo  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  केवल  west  प्रदेश  में  ही  इसका

 अभ्यास किया  जा  रहा  है  wea  राज्यों  में  भी  वैसा  wears  कराने  के  सम्बन्ध  में  क्या

 की  जा  रही  है
 ?

 मूल  ०५ न  में
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 पूछा  क्षा ०  ला०  श्रीमाली :  में  माननीय  सदस्य  को  सूचित  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यंह  तो

 तत्कालीन  शिक्षा  सचिव  ने  एक  अ्घे-सरकांरी  पत्र  में  इस  प्रकार  का  एक  सुझाव  दिया  यह

 राज्य
 सरकारों  के  लिये  कोई  निदेश  नहीं  था

 ।
 हम  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  फिर  से

 आकृष्ट  करेंगे  |  परन्तु  हम  उस  ॑  बारे  में  कोई  निदेश  जारी  नहीं  सकते  ।  राज्य  सरकारों को  स्वयं

 इस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 श्री  दी०  चं०  क्या  मौनधारंण  श्र  अ्रनुशासन  दो  पृथंकश्पूृथक्‌  विषय  होंगे  या  कि

 अनुशासन  के  द्वारा  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ?

 गया  का०  ला०  श्रीमाली  :
 पत्र  में

 राज्य॑
 सरकारों  सें  जो  बातें  कहीं  गई  वहं  यंह

 sh  कि  शिक्षक  शर  विद्यार्थी  प्रति  दिन  एक  स्थान पर  इकट्ठे  got करें  श्र  कुछ  एक  मिनटों  के

 लिये  मौन  रहा  करें  ;  संभव  है  कि  इससे  उनकी  महान  आन्तरिक  भावनायें  विकसित  हों  ate  उनमें

 सामाजिक  प्रेम  att  सामाजिक  दायित्व  का  भाव  उत्पन्न  हो  ।  इसी  दृष्टि  से  यह  सुझाव  दिया  गया

 |  |

 श्री  wad  दीवान
 :

 में  यहं  जानना  चाहता  हूं  कि  केवल  श्रीनगर  प्रदेश  की  सरकार  ने  ही  इसे

 यों  स्वीकार  किया  है  ate  wear  सरकारों  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कठिनाइयां  बताई  हूँ  ?

 Sto  का ०  लें  श्रीमाली :  मेंरे  पास  जों  भी  इत्तिला  वहं  मेंने  टेबल  पर  रख  दी  है  ।

 तेल  दोधक  कारखानों  में  उत्पादन

 1*१५२७.  at  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक

 विवरण  रखने  की  कपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  PEYV—YS  में  प्रत्येक  तेल-शोधक

 कारखाने
 में

 विभिन्न
 प्रकार  की  वस्तुओं

 का
 वास्तव  में  कितना

 उत्पादन
 हुआ  था  भर  यंह  बताने  की

 सूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्पादन  का  ढंग  देश  की  मांग  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उत्पादन  के  ढांचे  को  देश  की  मांग  च्  बनाने  लिये  क्या-क्या

 कार्यवाही की  जा  रही  है  ;  कौर

 चतु  तेल-दोधक  कारखाने  से  उत्पादन  की  क्या  योजना  है
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  सुरक्षा  के  कारणों

 हित  को  ध्यान  में  रखते  हुये  पैट्रोल  के  उत्पादन  के  वास्तविक  आंकड़े  बताना  उचित  नहीं  है
 ।

 तैयार  किये  जाने  वाले  भ्र शोधित  तेल  के  प्रकार  को  दुष्टि  में  रखते  हुये  शोधित  वस् तुझ ों  के

 उत्पादन  के  ढांचे  की  व्यवस्था  बड़ी  कठिनाई  से  की  जा  सकती  है  ।  भारत  में  डिस्टिलिट्सਂ

 व  हाई  स्पीड  डीजल  की  खपत  का  बहुत  अधिक  है  इनकी  खपत

 निरन्तर बढ़ती  जा  रही  है  ।  इस  प्रकार  इन  वस्तुओं  के  देश  में  उत्पादन  शर  खपत  के  बीच  प्रकार

 बढ़ता  जा  रहा  है  जब  कि  दूसरी  मोटर  स्प्रिट  फर्नेस  अ्रॉयल का उत्पादन का  उत्पादन  पहले ही

 अधिक
 है

 ।
 उक्त  प्राविधिक  सीमा तों  के  इन्दर  ही  कम  उत्पादन  वाली  वस्तु ग्र ों  के  उत्पादन  को

 बढाने  का  प्रयत्न  किया जा  रहा  है  ।
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 देश  में  पहले  ही  चार  तेल-दोधक  कारखाने  हैं
 ।  पांचवें

 मे  गोहाटी  के

 पित  किया  डिस्टिलिट्सਂ  का  अधिकतम  उत्पादन  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  bs

 छठे  कारखाने में  कि  बरौनी  में  स्थापित  किया  उक्त  वस् तुझ ों  के  अतिरिक्त

 बिट्रेन  ate  तेलों  का  भी  उत्पादन  किया  जायेगा  ।.

 fat  हरिश्चन्द्र माथुर  :  वर्तमान
 तेल  शोधक

 के  विस्तार  कार्यक्रम  में  इसਂ

 उत्पादन  की  इतनी  alae  कमी  को  पुरा  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  योजना  बनाई  गई  है
 ?

 सरदार  स्वरण  सिह
 :

 यह  तो  मेंने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  नये  तेल  शोधक  कारखानों  में
 '

 उत्पादन  की  इस  कमी  को  पुरा  करने  पर  जोर  दिया  जायेगा  ।

 जहां  तक  विमान तेल  दोधक  कारखानों का  सम्बन्ध  फिलहाल  तो  केवल  एक  ही

 वह  यह  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  तेल-शोधक  कारखानों  का  विस्तार  किया
 ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  सरकार  उत्पादों  के  ढांचों  के  सम्बन्ध में  योजना  का  पहले

 परीक्षण  करती  है  सनौर  तब  मंजूरी  देती  क्या  भ्रनिवायं  परिस्थितियों  के  कारण  ही  इस  ढांचे  कीं

 अनुमति  दी  गई  थी  अथवा  केवल  लाभ  को  ध्यान  में  रख  कर  जैसा  किया  गया था  ?

 स्वर्ण  fag:  में  नहीं  समझता  कि  केवल  लाभ  को  ही  दृष्टि  में  रख  कर  वसा  किया

 गया  था  |  इसमें  सब  की  अ्रलग-अ्लग राय  हो  सकती  है  ।  वह  करार  तो  उस  समय  बहुत  प्रगति

 प्रकार  से  सोच  विचार  करने  के  बाद  किया  गया  था  ।  वह  ढांचा  उस  समय  सर्वोत्तम  माना

 था I

 राम  सुलग  सिंह  :
 क्या  इस  तेल  शोधक  कारखाने  ने  भ्रपने  कुल  लाभ  खर्चें  के

 में  सरकार  को  सुचित  किया  है
 ?

 स्वर्ण  fag  :
 ये  कम्पतियां  अपना  विवरण  भेजती  परन्तु  उनके  खाते  की  हम

 नहीं  करते  ।

 fait  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 क्या  इन  कारखानों  की  भ्र ति रिक्त  मोटर  गैसोलीन  को  विदेशों  में

 लाभ-मूल्य  पर  बेचने  में  कोई  कठिनाई  श्री  रही  है  ?  यदि  तो  क्या  सरकार  इन  तीन  कारखानों

 में  उस  वस्तु  के  उत्पादन  को  कम  कर  देनें  के  प्रदान  पर  विचार  करेगी  ?

 स्वर  सिंह
 :

 जहां  तक  निर्यात तथा  विदेशी  मण्डियों में  मूल्य  का  सम्बन्ध
 वास्तव

 में  ये
 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य ही  होते  हें  ue  मेरे  लिये  यह  कहना  बहुत  कठिन  है  कि  ये  सव  लाभ-मूल्य

 ही  होते  हें  क्योंकि  तेल  परियोजनाओं  की  थे  व्यवस्था  एक  जटिल  समस्या  है  ।  परन्तु  जहां  तक

 उत्पादन  को  घटाने  का  सम्बन्ध  हमने  उस  पर  विचार  किया  है  प्रो  यह  अनुभव  किया  है

 gfe  उत्पादन  घटाया  गया  तो  उससे  देश  की  प्रान्त रिक  श्रावश्यकताओओं  wie  विदेशी  मुद्रा
 पर

 बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 श्री  रंगा
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इन  तेल  दोधक  कारखानों  के  कुछ  एक  AT

 के  हैं
 ?

 स्वर्ण  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  इन  तेल  शोधक  कारखानों  में  हमारा  कोई  भी

 नहीं  है  ।

 मूल  बेबेजी
 में
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 जी  बोस
 :

 व्या  तेल  बोधक  कारखानों  को  इस  प्रकार  से  बनाया  गया  है  कि  वे  भ्र शोधित
 :

 तेल  से  सभी  प्रकार  के  उपोत्पाद  प्राप्त  कर  सकेंगे  ?

 सरदार tan  fag  :  यह  उत्तर  देना  कठिन  है  क्योंकि  उसका  भ्र शोधित  तेल  हैं
 ।'

 इसका  विश्लेषण  किया  जाता  उसे  अलग  करके  शोधित  किया  जाता  है  तब  जा  कर

 उपोत्पाद  प्राप्त  होते  हैं  ;  परन्तु  माननीय  सदस्य  तो  तेल  को  शोधित  करने  के  बाद  शेष  बचें

 झवदिष्ट  अंशों  की  आर  संकेत  कर  रहे  हैं  ।  यह  तो  बड़ा  रहस्यपूर्ण  विषय  है  प्रौढ़  इस  बारे  में  सारे

 संसार  में  गवेषणा  की  जा  रही  है  ।  हम  भी  इस  अवशिष्ट  से  अधिक  से  अधिक  उपयोग  करने  का
 :

 प्रयत्न कर  रहे  हैं

 ta  द ०  पर
 नायर

 :
 माननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  सम्भव  हैं

 कि
 बरौनी  में

 ः

 तेल  तैयार  किया  जा  सके  ।  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  तेल  की

 सारी  मांग  रायात  से  पूरी  की  जा  रही  सरकार  वर्तमान  तेल  शोधक  कारखानों  से

 सम्बन्ध  में  बातचीत  करेगी  कि  वे  अ्रशोधित  तेल  से  तेलਂ  का  निर्माण  करने  का  प्रयत्न

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  हमने  इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान  तेल  शोधक  कारखानों  से  सामान्य

 रूप  से  बातचीत  की  परन्तु  प्रशासित  तेल  का  ऐसा  कोई  भी  अवशेष  नहीं  दीखता  जिससे

 रिक  तेल  पैदा  किया  जा  सके  ।  फिर  भी  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  पैट्रोल  के  उपोत्पादों  पर  हमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  aa  करनी  पड़ेगी  ?

 क्योंकि  उनका  यहां  पर  उनका  उत्पादन  होने  के  कारण  हमें  उनका  आयात  करना  पड़ता  है  ?

 सरदार स्वरण  पैट्रोल  के  उपोत्पादोंਂ  के  ad  को  समझना  बड़ा  कठिन  है  ।

 दिल्‍ली  पोलीटेक्निक

 Cot waa zala asta
 १४२८.  1

 श्री  नवल  प्रभाकर :

 कया  वैज्ञानिक  ७.  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  १३  १९४७  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ८८४५  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  एक  ऐसा  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे

 कि  जिसमें  दिल्‍ली  पोलीटेक्निक  के  सर्वागीण  विकास  की  afar  रूप  से  स्वीकृत  योजना  का  ब्यौरा

 दिया gat  हो  ?

 वैज्ञानिक  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कबीर  ):  नीचे  लिखी  तबदीलियों

 के  साथ  गवर्निंग  बाडी  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं

 दिल्‍ली  में  श्रलग  एक  इंजीनियरिंग  कालेज  जल्दी  ही  खोला  जाना  चाहिये  ।  काफी

 विषयों  में  डिप्लोमा  श्र  सर्टिफिकेट  देने  के  लिये  पोलीटेक्निक  का  विकास  करना  चाहिये  ।

 PEYE—Ko  से  बी०  काम०  डिग्री  कोसे  में  दाखिला  बन्द  कर  देना  चाहिये  |

 मौजूदा  टेक्नीकल  हाई  स्कूल  को  जूनियर  टेक्नीकल  स्कूल  बना  देना  चाहिये

 अ्रार्कीटिक्चर  का  स्कूल  श्राफ  टाऊन  एण्ड  ऐन्ट्री  प्लानिंग  दिल्‍ली  में  कर  देना

 चाहिय े।

 (२)
 नये  इंजीनियरिंग  कालेज  के  ब्योरेवार  cat  ate  तखमीने  बनाये  जा  रहे  हैं

 ।

 fae  में



 REVR  मौखिक  उत्तर  २४  gus

 श्री
 भक्त

 मैँ  जानना  चाहता हूँ
 कि  अंबे

 जो
 सिफारिशें  मंजूर  की

 गई  हैं  उन्हें  कार्यान्वित

 करने  उनको  #  जामा  पहनाने  में  कितना  समय  लगेगा  ate  इसके  लिये  कितना खर्चा  मंजूर

 किया जा  रहा  है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर
 :  कुछ  कार्यवाही तो  की  जा  चूंकि  है  ।  वहां  तो  सिविल  इंजीनियरिंग कां

 डिग्री  ata  प्रारंम्भ॑  कियां  जा  चुका  है  ae  उसमें  मैकेनिकल  ate  इलैक्ट्रिकल  इंजीनियरिंग

 के  डिप्लोमा  कोर्स  शुरू  किये  गय  शेष  सिफारिशों को  भी  शीघ्र ही  कार्यान्वितें  कियां  जायेगी  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :
 यह

 जो
 नया  विकास  का  कार्यक्रम  चालू  किया  जा  रहा  है  क्या  इससे  यह

 की  जाती  है  कि  यहां
 का

 इंजीनियरिंग  कालेज  भी  उसी  स्तर  का  हो  जायेगा  जैसा  कि  खड़गपुर  का

 इंस्टीट्यूट  है  या  जो  बड़े  बड़े  टेक्नोलॉजिकल  इंस्टीट्यूशन  स्थापित  हुये  हैं
 ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  यहां  तो  इंजीनियरिंग  कालेज  बनेंगा  ।  हायर  टेक्नोलॉजिकल  इंस्टीट्यूट

 यहां  नहीं  बनेगा ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  शासन  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  शिकायतें  are  हैं  कि  प्रभी  तक  इस

 पालीटेक्निक  में  छात्रों  के  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  नियम  नहीं  रहे  क्या  खड़गपुर की

 तरह  या  दूसरे  विद्यालयों  की  तरह  यहां  पर  भी  खुली  प्रतियोगिता  यांनी  गोपन  कम् पीटी शंस  का

 सिस्टम  जारी  किये  जाने  के  बारे  में  विचार  किया जा  रहा  है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर
 :

 माननीय  सदस्य  ने  सवाल  के  पहले  feed  में  जो  शिकायत की  है  वह

 सही  नहीं  है  ।  जहां  तक  दूसरे  हिस्से  का  सम्बन्ध  है  हम  हमेशा  ही  यह  कोशिश करते  हैं  कि  यहां

 भी  दाखिलें  के  मामले  में  एक  हीं  तरह  का  इंतिजाम  हो  ate  वह  हो  जो  दूसरी  जगहों  पर  हैं
 ।

 श्री  रंगा  :  क्या  उस  इंजीनियरिंग  कालेज  में  दिल्‍ली  के  अतिरिक्त  अरन्य  राज्यों  के  लिये भी

 कुछ  सीटें  रक्षित  की  जायेंगी  ?

 श्री  ह् मायन ्» ७  कबीर
 :  अनुसूचित  जातियों  sik  अनुसूचित  श्रांदिम  जातियों  के  लिये  २०

 प्रतिशत सीटें  रक्षित  हैं  ।  जहां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  काश्मीर  के  अतिरिक्त  अन्य  किसी  भी

 राज्य  के  लिये  कोई  भी  सीट  रक्षित  नहीं  है  ।

 fait  रंगो
 :  कया  wea  क्षेत्रों  की  अनुसूचित  जातियों

 शर
 ख़ादिम  जातियों  के  लिये

 भी  ये

 He  रक्षित  होंगी  ?

 श्री  हनुमान  कबीर  :  यह  सामान्यतया  सभी  क्षेत्रों  के  लिये  होगा  ।  दिल्‍ली  में  तो  सम्पूर्ण  भारत

 से  विद्यार्थी  आते  हैं  ।

 उद्वाष्पन  नियंत्रण  प्रयोग

 1१४२९.  श्री  दिवनंजप्पा  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  तथा  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  ने  उद्वाष्पन  नियंत्रण  प्रयोग  के  लिये

 कोई  केन्द्र चुने  हैं  ;

 यदि  ai,  तो  उन  केन्द्रों  के  क्या  नाम  हैं  wie

 (7)
 प्रयोग

 के  क्या  परिणाम
 निकर

 मूल  अंग्रेजी  में

 1  Evaporation  Control  Experimen
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 वैज्ञानिक  गवेषणा  तथा  सास्कृतिक  कराये  मंत्री  (att  हुमायूँ

 (१)  दिल्‍ली  के

 (2)  मद्रास  के  निकट  ;

 (3)  मैसूर  के  निकट  ।

 7)  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं
 और

 परिणामों  की  कभी
 प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 tort  शिवनंजप्पा  :.  इस  प्रयोग  की  प्रमुख  विशेषतायें  क्या  हैं  शर  इसकी  वाणिज्यिक

 frat क्या  है  ?

 हुमायूँ  कबीर
 :

 इसका  प्रमुख  प्रयोजन  ऐसे  उपायों  का  पता  लगाना  है  जिससे
 उद्वाष्पन

 से  होने  वाली  हानि  में  कमी  की  जा  सके  ।  माननीय  सदस्य  सरलता  से  इसकी  उपयोगिता  समझ

 सकते हूँ  ।  यदि  उद्वाष्पन  में  कमी  की  जा  सके  तो  पानी  भी  अधिक  उपयोंग  में  लाया  जा  सकता

 है

 लाचार
 :

 क्या  पश्चिमी  तट  पर  भी  कहीं  एक  केन्द्र  खोला  जायेगा
 ?

 श्री  कबीर  मैँ  उन  तीन  स्थानों  का  उल्लेख  कर  चुका  हूं  जिनमें  प्रयोग  किया  जा

 रहा है  ।

 श्रीराम  में  पाकिस्तानियों  का  wa  प्रवेश

 1*१५३१.  श्री  विमल घोष  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९४५८  में  कितने  पाकिस्तानी  वीसा  भ्रंथवा  मान्य  यात्रा  सम्बन्धी  लिखित  पत्र

 के  बिना  असाम  में  घस  गय  ;

 ग्रासिम में  इस  weer  प्रवेश  को  रोकने के  लिये  पाकिस्तानी  लोगों ने  क्या  कार्यवाही
 =  ?

 PAS-Ha  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  १९५८  के  अन्त  तक

 Rey  |

 उचित  विधि  के  अंतगर्त  इन  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  है  ।  सीमा पर  बड़ी

 व-भाल  भी  की  जा  रही  है  ।

 faut  विमल  घोष  :
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ये  पाकिस्तानी  कहां  तक

 भारत  विरोधी  कार्यों  में  लगे  रहेंगे  और  क्या  इसके  लिये  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 श्री  दातार  :
 यहं  भिन्न  प्रश्न  है  ।  यहां  प्रश्न  केवल  वीसा  अथवा  मान्य  यात्रा  सम्बन्धी  लिखित

 पत्र  के  बारे  में  है  ।

 हेम  घूरा  क्यां  सरकार  को  उन  पाकिस्तानियों  के  बारे  में  कोई  जानकारी है  जो  सीमा

 पर  गोली  चलने  का  बहाना  बना  कर  भारत  में  अनधिकृत  रूप  से  वहां  स्थायी  रूप  से  बसने  के

 लिये  घुस  जाये हैं  *  ऐसा  तो  क्या  सरकार  ने  उनका  पता  लगाने  की  चेष्टा  की  है  ?

 श्री  दातार
 :

 मुझे  इस  समय  उस  विषय  में  कोई  जानकारी  नहीं

 baw
 मल  अंग्रेजी  “
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 श्री  श्रीधर  :
 सरकार

 को
 यह  पता  है

 कि
 वीसा  sere  परमिट  के  बिना

 न
 जाने  कितने

 पाकिस्तानी  कच्छ  क्षेत्र  से  घुसते  रहे  कौर यदि  तो  इसे  रोकने के  लिये  सरकार ने  क्या

 सावधानी  बरती  है  ?

 झच्यक्ष  महोदय :  बर्न  तो  श्रीराम  के  बारे  में  है  ;  कच्छ  दूसरी कौर  है  ।

 fat  हेम  बुरा  :
 कया  यह  सच  है  कि  कुछ  पाकिस्तानी  हमारे  भू-भाग  विशेषकर

 वीसा  के  बिना  अथवा  वीसा  घुस  जाये  और  वीसा  को  फाड़  कर  यहीं  के  लोगों  में  घुल  मिल
 गये

 कौर  यदि  ऐसा  तो  क्या  सरकार  को  इसकी  कोई  जानकारी  है  इस  प्रकार क

 रूप  से  ७  पाकिस्तानियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 tages  मंत्री
 गो०  ब०

 इस  प्रकार  की  कुछ  शिकायतें की  गई  हैं  ।  सरकार

 ने  सीमा पर  कुछ  कौर  चौकियां इसलिये  स्थापित  कर  दी  हू ँकि  जो  लोग  यहां  जाते  हैं  वे  यहीं

 छलपूर्वेक  ठहर  नहीं  जाते  ;  किन्तु  इस  प्रकार  कितने  लोग  कराये  इनकी  ठीक-ठीक  संख्या  बताना

 नहीं है
 ।

 त्रिपुरा  के  अनुसूचित
 afer  जाति  के  बालक

 1१४५३ २-  श्री  बांगी  ठाकुर  :
 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  के  बालकों  को  नसंरी  स्कूलो ंमें  निःशुल्क  शिक्षा

 प्राप्त  करने  का  विशेषाधिकार प्राप्त  है  ;  शर

 क्या  अगरतला के  नसरी  स्कूलों  में  त्रिपुरा  के  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जाति  के  बालकों

 के  लिये  कुछ  स्थान  सुरक्षित  रखने  का  कोई  प्रबन्ध  है  ?

 मंत्री  (Sto  का०  ato  :  AK  जी  हां  ।

 श्री  बांग शि  ठाकुर  :
 या  उसਂ  स्कूल  में  अ्रनुसुचित जाति  के  बालकों को  भी  निःशुल्क

 मिलती  है  ?

 क्या  ला०  श्रीमाली  :  जी  सभी  बालकों  को  निःशुल्क  farett  दी  जाती  है  ।

 श्री  बसुमतारी  :
 क्या  चाय  बागानों  में  काम  करने  वाले  अनुसूचित  fer  जाति  के  लोगों

 के  बच्चों  के  लिय  भी  यही  व्यवस्था  है
 ?

 का०  ato  श्रीमाली  :  इस  स्कूल  में  २०  प्रतिशत  स्थान  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  के

 छात्रों  के  लिये  रक्षित  हैं
 ।

 श्री  बसुमतारी  :  म
 चाय  बागानों  के  अनुसूचित  ख़ादिम जाति  के  बच्चों  की  बात कर  रहाः

 था

 अयव  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  चाय  बागानों  में  काम  करने  वाले  लोगों  के  बच्चों  के
 बारे  में  पूछ  रहे  हैं  |

 का०  ला०  श्रीमाली  :  स्कूल  उन  सभी  के  लिये  खुला है  जो  अपने  बच्चों  को  स्कूल

 भेजना  चाहते  हैं  ।

 faa  ज्
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 ची  बांग शि  ठाकुर  :  में  जानना  यह  चाहता  हूं  कि  क्या  भ्रनुसूचित  जाति
 के

 बच्चों  को  भी

 निःशुल्क  शिक्षा  दी  जाती  है  ?

 बाण  लाभ  श्रोमालो  :  में
 बता  चुका हूं

 कि  इस  स्कूल में
 शिक्षण  शुल्क  कुछ  भी  नहीं ली

 जाती  र  सभी  बच्चों  को  निःशुल्क  भर्ती  किया  जाता  है  किसी  के  साथ  भेद-भाव  का  कोई  प्रश्न

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।  अनुसूचित  afar  जाति  के  लिये  २०  प्रतिशत  स्थान  सुरक्षित हैं
 ।

 सुती  कपड़े  पर  उत्पादन

 +

 1१५३३.  pat
 न०  रा०  मूलनिवासी  :

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  मिलों
 कौर  बिजली  से  चलते  वाले  करवों  द्वारा  तैयार  किये  गये  प्रकार

 के  कपड़े  पर  लगाये  उत्पादन  शुल्क  के  बारे  में  हाल  के  समायोजन  का  कोई  हि  लगाया  गया

 हूं  ;  श्र

 यदि  तो  वह  किसਂ  प्रकार  का  होगा  ?

 उपमंत्री  ब०  रा  :  मिल  ate  बिजली से  चलने  वाले  करघों पर

 लगाये गये  उत्पादन-शुल्क  के
 हाल  में  समायोजन  का  प्रभाव  निर्धारण  पर  क्या  होगा  यह  कभी  नहीं

 बताया  जा  सकता  ,  उत्पादन  का  माल  की  निर्यात  तथा  मूल्यों  को  भी  ध्यान में  रखना

 होगा ।

 उत्पादन  तथा  बिजली  से  चलने  वाले  करघों  के  माल  की  निकासी  दोनों  ही  बढ़  गये

 मिल  के  कपड़े
 की

 निकासी  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है
 ak

 मिल  के  बने  कपड़े  के  थोक  भाव  में

 कुछ  कमी  हो  गई  है  ।

 fat  न्‌०  मुनि स्वामी  :  कया  उत्पादन  शुल्क  का  समायोजन  कर  देने  से  मोट  कौर  असत

 दर्ज
 के  कपड़े  के  भाव  में  कुछ  कमी  नहीं  हुई  है  शौर  वास्तव  में  इस  उत्पादन  Yow  के  समायोजन

 से  पहले जो  भाव  था  वही  चल  रहा  है  सनौर  यदि  ऐसा  तो  क्या  सरकार  मिल  मालिकों  द्वारा  कमाये

 गये  मुनाफे  में  कुछ  कमी  करने  के  लिये  प्रयत्न  नहीं  करेगी  क्योंकि  उन्होंने  इस  कपड़े  के  मूल्य  में  को

 कमी  नहीं  की  है  ?

 श्री  ब०  Wo  भगत  :  में  प्रदान  का  ह उत्तराध  नहीं  समझ  सका  किन्तु में  यह  बताना  चाहूंगा

 कि
 कपड़े  का  भाव  कम  होता  जा  रहा  है  ।  मेरे  पास  विभिन्न  प्रकार  के  कपड़े  के  मूल्य

 की
 विस्तृत  सूचना  नहीं  है  किन्तु  मिल  के  कपड़े  का  थोक  भाव  अप्रैल  में  ve

 ४
 तथा  अगस्त  में

 Rye  था

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :  जांच  समिति  की  विभिन्न  सिफारिशों  में  से  एक  सिफारिश  यह  भी

 थी  कि  प्रति  व्यक्ति  कपड़े का  उपभोग  est}.  गज  से  घट  कर  १७  ‘he  गज  रह  गया है
 ।  इसके

 परिणामस्वरूप  में
 यह  जानना  चाहूंगा कि

 क्या
 ढ्विंतीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  जहां  हमने  ८४  लाख

 कपड़े  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  तो  फिर  उत्पादन  में  भी  पुनरीक्षित  श्रांकड़ों  के  हिसाब  से

 कमी हो  जायेगी ?
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 भी  ब०रा०  इसका  सम्बन्ध  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  इस  कारण  में

 निवेदन
 करूंगा  कि  माननीय  सदस्य  यह  प्रदान  उस  मंत्रालय से  पूछें  ।

 श्रीमती  रेणुका राय  :  उपमंत्री  महोदय  ने  मूल्य  का  रुख  कमी  की  कौर  बताया
 उसका

 प्रभाव मोटे  और  प्राप्त  दर्ज  के  कपड़े  पर  क्या  क्या  इसके  उनके  पासਂ  WAI-AA  किस
 >  ? ट

 fat  बन्०  To  भगत  :  इसके  मेरे  पास  अलग-लग प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 तंगामणि
 :  पिछले  ।  इन  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  मिल  के  कपड़े  की

 |  निकासी
 मं  कुछ  सुधार sa  है  ।  मैं  जानना  चाहुंगा कि  इस  रियायत  के  देने  से  पहले  जितना  स्टाक

 था  उसके  मुकाबले  we  कितना  स्टाक  मिलों  के  पास  है  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत :  जन में ७३  करोड़ ४०  लाख  गज  की  तुलना  में  PENS  तक

 के  उपलब्ध  wast  के  अनुसार  यह  संख्या  ६६  करोड़ ८०  लाख गज  थी  ।  इससे  पता  लगता  है  कि

 स्टाक  में  कमी  हो  रही  है  ।

 fat  रा०  क०  अनाज  जो  कपड़ा  तयार  होता  है  एक्साइज  ड्यूटी  से  बचने  के  लिये

 उसमें  से  कटपीस  अधिक  परिमाण में  बनाया  जा  रहा  कया  गवर्नमेंट  को  इसਂ  बात  का  ज्ञान  है
 ?

 श्री  ब०  भगत :  पुरी  तरह  यह  ज्ञांत  नहीं  है  ।

 श्री  यद्यपि  यह  उत्पादन  शुल्क  मिलों  ae  बिजली  से  चलने  वाले  करवों  द्वारा  तैयार

 किय  कपड़े  पर  ही  लगाया  जाता  क्या  यह  सच  नहीं  कि  हाथ  से  बने  कपड़े  की  बिक्री  में  भी  कमी  हो

 गई  है
 ?

 fat  न०  रा०  भगत  :
 यह  अलग  प्रदान  शर  इसके  लिये  मैं  पूर्वसूचना  चाहूंगा  |

 ara  पांडुलिपियों  का  अधिग्रहण

 १४३४.  श्री  संगण्णा  क्या  बैज्ञानिकांगवेषणा  और  सांस्कृतिक-फाड़े  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग कि  गर  सरकारी  लोगों  के  हाथ  से  दालें  पांडुलिपियों  का  अ्रधिग्रहण  करने  के  लिये

 भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कारयं  मंत्री  gare  कबीर  सरकार  कलात्मक

 वस्तुयें
 कय

 समिति  के  द्वारा  sera  पांडुलिपियों  को  खरीदती  है  सनौर  सरकार  ने  १९५७  में
 जनता

 से

 एक  कपिल  भी  की  है  जिस  में  जनता  तथा  गैर  सरकारी  संस्थाओ ंसे  यह  निवेदन किया  है
 कि

 उनके  कब्जे  में  इस  प्रकार
 की

 जो  पांडुलिपियां  हों  उन्हें  वह  भेंट  के  रूप  में  सरकार  को  दे  दें

 सरकार के  हाथ  बेच  दें  ।

 श्री  संगण्णा
 :  कया  दुलर्भ  पांडुलिपियों के  बारे  में  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  यदि
 यदि

 तो  किस  अभिकरण  ने  एसा  किया है  ?

 श्री  gata  कबीर  :  प्राचीन  पांडुलिपियों
 का  पता  एकत्र  करने  तथा  उनकी

 सुरक्षा  के  लिये  प्रयत्न  किया  जा  रहा  किन्तु  कोई  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  at  तक  नहीं  किया  गया

 है  ।.

 मूल  wait  में
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 श्री  संगण्णा  :  क्या  राज्य  सरकारों  के  लिये  कुछ  वित्तीय  राशि  उनके  अ्पने-भ्रपने  राज्यों

 में  gra  पाण्डलिपियों  के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिये  नियत  कर  दो  गई  @)
 —  ba  re  जै  ् जिसे  वे  अपनी

 अनुसार  इस  सम्बन्ध  में  व्यय  कर  सकेंगी
 ?

 थ्रो  हमायत  कबीर  :  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  att  इस  सम्बन्ध  में

 सहायता  मांगी  है  ।

 राजा  महेन्द्र  प्रताप  :  हमारे  ब्रज  में  इसकी  कोई  जांच-पड़ताल  की  गई  है  क्योंकि

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  पांडुलिपियां  हैं  ?

 fat  हुमायूँ  कबीर  :  हम  सारे  भारत  में  इसकी  जांच  करवाना  चाहते  हें  शौर  सारी  भाषियों

 में  जिसमें  ब्रजभाषा  भी  शामिल  है  ।

 fat  स०  कृष्ण  :  व्या  दुलंभ  मुगल  कालीन  चित्रों  का  अधिग्रहण  करने  अथवा  खरीदने

 के  लिये  भी  कोई  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ?

 fat  हुमायूँ  कबीर  जी  हां
 |

 fart  पाणिग्रहण  :
 क्या  किसी  राज्य  में  इन  दुलर्भ  पांडुलिपियों  के

 खरीदने  पर  कुछ

 व्यय  की  गई  है
 ?

 गयी  हुमायूँ  मेरे  पास  यहां  जो  आ्रांकड़े  हैं  वे  ये  हैं
 :

 १९४५८  तक  ५६२  पांडुलिपियां भेंट  स्वरूप  प्राप्त  हुईं  २२६३  क्रय की  गईं  |  प्रधान  मंत्री

 से  हमें  बहुत  बड़ी  संख्या  में  पाण्ड्लिपियां  तथा  उपहार  प्राप्त  हुये  हैं
 ।

 किस स०  do  क्या  केवल  इसी  प्रयोजन  के  लिये  एक  संग्रहालय  खोलने  का

 विचार  है  ?

 श्री  मानना
 कबीर  :  संग्रहालयों  में  wer  वस् तुझ ों  के

 साथ  इनका  भी  संरक्षण  किया  जायेंगी  ।]

 लोहे  इस्पात  का  वितरण

 1*१५३६.  श्री  बसुमतारी  :  कया  खान  और  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  से  इस्पात  के  कोटे  की  विकास  योजना

 में  कम  से  कम  ५००  टन  प्रति  तिमाही  बढ़ा  देने  का  निवेदन  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 1  खान  ate  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद
 :  कौर

 (@).  सरकार
 ने

 राज्य  के  तिमाही  कोटे  में  वुद्धि  कर  देने  का  निवेदन  किया  देश  में

 इस्पात  की  कुल  कमी  के  बावजूद  राज्य  की  विकास  योजना  के  कोटे  में  विशेष  रूप  से
 ¥o-¥E  में

 ६३  टन  से  वृद्धिकर  १०६३  टन  प्रति  तिमाही  कर  दिया  गया  है  |

 fat  Tea  इस्पात के
 कोटे  की

 विकास  योजना  के  विवरण  का  अधार

 क्या  है  ?  इसका  भ्राघांर  जनसंख्या  होगा  ग्रीवा
 WARE

 ?

 में



 BESS  मौखिक  उत्तर  २४  ae Oo)

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  इसका  arse  विकास है

 fat  बसु मता रो :  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  गौहाटी  में  प्रौद्योगिक  बस्ती

 बसाने  का  काम  लोहेकी  सरियों  की  कमी  के  कारण  रोक  दिया  गया  है  ?

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  इस्पात  की  सामान्य  कमी  है  ।  इसकी  कमी  केवल

 मं  ही  नहीं  है  ।

 श्री  after  माथुर  क्या  यह  सच  नहीं  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  यह

 श्रीनिवासन  दिया  है  कि  सारी  औद्योगिक  बस्तियों  को  केवल  एक  शिष्ट  के  लिये  कोटा  दिया

 शौर  यदि  तो  फिर  ऐसा  क्यों  है  कि  की  औद्योगिक  वस्ती  की  मांग  क्यों  नहीं  पूरी  की

 जाती  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  fag)  :  वह  झ्राइवासन  किस  प्रकार  का

 इसके  बारे  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  पूछा  जाना  चाहिये  ।  किन्तु  में  समझता  हूं  कि  Tet

 औद्योगिक  बस्ती  के  निर्माण  के  बारे  में  था  न  कि  उसे  चलाने  के  बारे  में
 ।  यदि  निर्माण  सम्बन्धी

 क्रोध  बात  है  तो  में  उसकी  जांच  करूंगा  |

 श्री  प्र०  च०  क्या  यह  सच  नहीं  कि  पिछले  छः  महीनों  में  ग्रासिम  को  कुछ

 गी  लोहे  शौर  इस्पात  का  कोटा  नहीं  भेजा  गया  था
 ?

 cant  सिंह
 :

 मेरे  साथी  ने  उत्तर  दिया  है  कि  आवंटन  किया  जा  चुका  है  ।

 श्री प्र०  चे  क्या  कोटा  भेजा  जा  चुका  है
 ?

 महोदय  :  प्रशन  |

 पंजाब  कौर  हिमाचल  प्रदेश  में  सीमा  विवाद

 1१५३८.  श्री  दलजीत  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 जाब  ate  हिमाचल  प्रदेश  के  किसी  सीमा  सम्बन्धी  विवाद  का  हाल  में  केन्द्रीय

 सरकार  को  निदेश  किया  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  मामले  पर  कब  तक  भ्रान्ति  निर्णय  किये  जाने  की  atat  है  ?

 मंत्री  ato  ब०  जी  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  |

 श्री  हेम  राज  :  इस  तथ्य  की दुष्टि से  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  अन्दर
 की

 शिमला

 डलहौजी  जैसी  बस्तियों  के  बारे  में  बहुत  सी  प्रशासकीय  कठिनाइयां  हें  तो
 क्या  सरकार

 इन  बस्तियों  को  हिमाचल  प्रदेश  को  हस्तांतरित  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  करेगी  झ्र ौर  कया  इस  प्रकार

 का  कोई  निर्गंध  किया  गया  है  ?

 गो०  ब०  पन्त  :  प्रश्न  सीमा  विवाद  के  बारे  में  जो  जब  दोनों
 राज्यों

 के  बीच

 सच  है  । न  प  Ce  किन्तु  वह  प्रश्न  इससे
 द  -
 |  बल्कि  लम भिन्न | नहीं  रह  गया  है

 ।
 कुछ  बस्तियां हूँ  यह

 wast  में
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 श्री  दलजीत  सिह  :  हिमाचल  प्रदेश  से  मिली  हुई  स्पीती  ate  लाहौल  घाटियां  हैं

 जो
 कांगड़ा  जिले  से  बिल्कुल  भ्र लग  कया  इन  क्षेत्रों  को  मिला  कर  एक  जिला  अलग  बनाने  का  कोई

 विचार है  ?

 गो०  धन  पन्त  :  सरकार  सम्मुख  ऐसा  कोई  विचार  नहीं है

 गयी  भा०  कू ०  गायकवाड  :  क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश के  लोगों  द्वारा  शिमला  को

 हिमाचल  प्रदेश  का  एक  भाग  बने  रहने  की  मांग  की  जाती  है  ?

 पंडित  गो०  ब०  मेरे  विचार से  कुछ  हद  तक  शिमला  हिमाचल प्रदेश  का  एक  हिस्सा

 तेल  का  वितरण  करने  वाली  कम्पनियों  द्वारा  कमाया  गया  मुनाफ़ा

 1१५१४,  श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन  क्या  खान  अर  इंधन  मंत्री एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंग  जिसमें  निम्न  बातें  दिखाई  गई  हों  ;

 > = (  )  १९५७  में  भारत  में  तेल  वितरण  के  लिये  मेसर्स  वर्मा  स्टेंडर्ड  बजे त् कुन  तथा  कार्टेक्स

 आयल  कम्पनियों  द्वारा  कितना  लाभ  कमाया  गयां  ;

 इस  वर्ष  के  शुद्ध  लाभ  के  gins कया  हैं ;

 १९५७  में  इन  कम्पनियों  की  कितनी  बिक्री  कौर

 क्या  इन  कम्पनियों  ने  Ne aC)  का  अपना  सन्तुलन-विवरण  भारत  में  किसी  प्राधिकारी

 के  पास  प्रस्तुत  किया  है  ?

 1  खान  शौर  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  :  (#7)  से

 .  तेल  कम्पनियों  द्वारा  दी  गई  उपलब्ध  जानकारी  बताने
 वाला  एक  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ५५]

 कार्टेक्स  लिमिटेड ने  अपने  2ENY  के  लेखकों  का  विवरण

 Weus  में  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  को  प्रस्तुत  किया  था  ।  अरन्य  दोनों  कम्पनियां  भी  शीघ्र  हीਂ  wat

 विवरण  भेजेंगी  ।

 श्री  नारायणन्‌  कुट्टी  सेना  क्या  यह  सच  है  कि  इन  सभी  तैल  कम्पनियों  का  एक  विशेष

 प्रकार  का  जिसे  बांड  डिलीवरी  कहते  स्पिनरों  को  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  भ्राता  पर  इंधन  तेल

 के  संभरण  के  लिये  होता  है  और  उन्हें  भारत  में  जो  ary  होती  है  वह  संबंधित  कम्पनियों  के

 लाभ  के  लेखा  में  सम्मिलित  नहीं  की  जाती  कौर  न  उसकी  जांच  हाकी  जाती  है  ?

 श्र  तेल  मंत्री  के०  दे०  यह  प्रश्न  तेल  व्यापार  में  चाव  रखने  वाले

 कुछ  पक्षों  द्वारा  उठाया  गया  था  कौर  सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 fat  नारायणन्‌  कुट्टी  मेनन  :  कया  यह  सच  है  कि  इन  कम्पनियों  की  अय  किस  प्रकार  होती

 है  उसके  लेखे  तथा  व्यापार  में  अन्तर्गत  व्यय  के  लेखाओं  की  जांच  भ 4  तीय  HA
 ee

 करे  लेखा  परीक्षकों

 द्वारा  नहीं की  जा  सकती  ?

 क  झ्
 मूल  AAS  में

 916  (A)
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 गयी  के  दे०  मालवीय  ये  कम्पनियां  भारत  से  बाहर  रजिस्टर  हूं  इस  कारण

 सार  इन  कम्पनियों  को  सन्तुलन-विवरण  तथा  लाभ-हानि  विवरण  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार

 को  ही  प्रस्तुत  करना  पड़ता  है  ।

 न्  दि तंगा मणि  :  क्या  म॑  जान  सकता  हूं  कि  वर्मा  शेल  के  लाभ-हानि  Ht |  विवरण  प्राप्त  होते

 ही  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  क्योंकि  जो  विवरण  इस  समयਂ  दिया  गया  है  उसमें  बताया  गया  है  कि

 वह  अभी  उपलब्ध  नहीं  है
 ?

 श्री  Fo  दे०  सालवीय  at at  ।

 श्री नाथ  पाई  क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  शर  वाशिंगटन  में  कम्पनियों  के  कार्यालयों

 के  भगतान  के  लिये  कम्पनियों  के  लाभ  में  से  कमीशन  के  रूप  में  काफी  राठी ल  DET  SCENE  घटा दी  जाती

 इस  प्रकार  उनके  लेखे  रखे  जाते  हें
 ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  मैं  मुनाफे  के  बारे में  अपनी  सम्मति  प्रकट  नहीं  कर  किन्तु

 यदि  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  जानकारी  चाहते  हें  तो  में  पूर्वसूचना  चाहूंगा  ।  वह  इस  विषय में

 गुन  सकते हैं  प्रौर  में  उत्तर  दूंगा  |

 pat  रंगा  क्या  उन्हें  राय-कर  नहीं  देना  पड़ता  कौर  इस  कारण  क्या  उन्हें  सपन  लेखें

 कर  विभाग  को  नहीं  भजने  पड़ते  ह
 ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  उन्हें  अपनी  राय  पर  राय-कर  देना  पड़ता  है  अझर  वे  नियमित

 रूप  से  अपत  लेखे  राय-कर  विभाग  को  भेजते  रहते  होंगे

 चक्रवर्ती  क्या  यह  सच  है  कि  शुद्ध  ara  बिक्री में  से  वितरण पर  किये  गये

 व्यय  को  घटा  कर  केवल  १०  प्रतिशत  होती  है  क्योंकि  भारत  में  उनका  पंजीयन  वितरण  एजेंसियों  के

 रूप  में  किया  गया  है
 ?

 fat के०  दे०  जब  तक  म  विस्तार  में  न  जान  लूं  तब  तक  में  इस  समय  स्थिति  पर

 प्रगति  राय  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन  माननीय  मंत्री  ने  oat  कहा  है  कि  ये  कम्पनियां  अपने  लेखे

 कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  भेजते  हैं  ।  क्या  यह  सच  है  कि  जो  लेखे  ये  कम्पनियां  भेजती  हैं  उनमें  उनकी

 आय  किस  प्रकार  हुई  है  तथा  राय  में  से  व्यय  के  बार  में  विस्तृत  ब्योरा  कभी  नहीं  दिया  जाता  वरन्‌

 वे  केवल  लाभ-हानि  का  विवरण  भजते  हें  जिनमें  बड़े-बड़े  व्यय  भ्र ौर  अधिक  प्राय  वाले  मद  दिखाये

 जाते हें  ।

 माननीय  सदस्य  से  मझे  सहानुभूति  है  । श्री  के०  दे०  मालवीय

 tat  नारायणन्‌  कुट्टी  सेना  :  में  बताना  चाहूंगा  नियमों  ate  विधिनुसार  जितनी  भी  अधिक

 से  श्रमिक  जानकारी  उपलब्ध  हो  सकती  है  में  उसे  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  सदन  के  सामन  रख

 दंगा  fart  नियमानुसार  उन्हें  ये  पत्र  ज्वाइंट  स्टाक  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  को  भेजने  पड़ते  म

 नहीं  कह  सकता  कि  इससे  अधिक  में  कौर  जानकारी  कया  दे  सकेगा  ।

 क्या  इन  दो  लेखाओं  जिन्हें  वे  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  तथा  राय-कर श्री  लगा

 कारियों  को
 भेजते

 की

 दलना
 नन अरार  उसका  तितर  जानने  का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है

 ?

 एमा ग्रंग्रे जी  में
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 fat  के ०  दे०  मालवीय
 :  हम  लेखाग्रों  दे  बारे

 में
 जानकारी  प्राप्त  करने

 का
 प्रयत्न  कर

 रहे  हैं  ।

 खान  शर  इंचने  मंत्री  स्वर्ण  सिह
 ):  जहां

 तक  राय-कर  विभाग  को

 प्रस्तुत  किये  गये  का  सम्बन्ध  वे  लेखे  किस  प्रकार  हैं  उन्हें  बताने
 के  बारे में  कुछ  सं विहित

 संरक्षण ों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 क्या  माननीय  मंत्री  उन  नियमों  में  परिवर्तन  करने  के  बारे  में श्रीमती  रेणुका  राय

 विचार  करेंगे  जिनकी  आवश्यकता कम्पनी  के  हान्-लाभ  का  वास्तविक  हाल  जानने  के  लिय  हो

 क्योंकि  जिस  तरीके  से  oat  यह  काम  हो  रहा  है  उससे  स्पष्ट  है  कि  माननीय  मंत्री  भी  सन्तुष्ट  नहीं

 ट
 r  ?

 सरदार  स्वर  fag  विद्यमान  नियमों  में  संशोधन  करने  वाला  एक  महत्वपूर्ण

 है  प्र  वे  तेल  कम्पनियां जो  विदेशों  में  खोली गई  हैं  उनके  साथ  भी  उसी  प्रकार  का  व्यवहार  किया

 जा  सकता  है  जसा  कि  विदेशों  में  खोली  गई  अन्य  कम्पनियों  के  लेखा  प्रस्तुत  करने  के  बारे
 में

 लागू
 होता  है  |  मुझे  विश्वास है  कि  संसद्‌  जो  भी  नियम  बनाता  उनका  पालन  वे  सभी  कम्पनियां

 करेंगी  जो  विदेशों  में  खोली  गई  हैं  ate  जो  चलती  रहना  चाहती  हैं  ।

 रेणुका  राय  :  क्या  वह  संसद  में  एसी  विधि  रखेंगे  ?

 स्वर्ण  सिह  :  इस  बारे  में  राय  प्रकट  करना  मेरे  ऊपर थोड़े ही  निर्भर  करता

 श्री  नारायणन  कुट्टी  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  झ्र पनी  सम्मति  नहीं  दे  सकते

 कि  संसद  के  सामनें  एसा  कोई  विधेयक  रखा  जायेंगी
 ?

 महोदय  सुझाव  यह  है  कि  विधेयक  सभा  के  सम्मुख  रखा  जाना  चाहिए  |

 माननीय  मंत्री  से  तत्काल  कह  देने  की  नहीं  की  जा  सकती

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो०

 go  संबंधित  कम्पनियों से  इस  प्रकार  के  लेखाओं  के
 बारे में  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न किया  जा  रहा  है  ।

 इन्टरनेशनल  Bera  कम्पनी  लि०

 1१५४२  श्री
 सुमन  घोष  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  से  भारतीय  इंजीनियरों  का  स्थानान्तरण  इन्टरनेशनल  ह्

 कदर  कम्पनी  लिमिटेड  में  कर  दिया गया  है

 )  यदि  तो  उनकी  विंमान  संख्या  कितनी है

 (7)  किन  प्रयोजनों  के  लिये  उनका  स्थानान्तरण  किया  गया  कौर

 क्या  उनकी  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  विचार है  ?

 खान
 कौर  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  ar

 .  नहीं  किन्तु  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र के  ४३  भारतीय  इंजीनियरों को  इंटरनेशनल  कंपटीशन

 कम्पनी

 में  उस

 कम्पनी  से  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  सम्बद्ध
 कर

 दिया  गया  zl

 अंग्रेजी  में



 REX  मौखिक  उत्तर  २४  geys

 टेक्निकल  निरीक्षण  तथा  क्लर्की  के  काम  के  लिये  यह  समझा  गया  था  कि

 यथासम्भव  भारतीय  इंजीनियरों  व  कार्यालय  कमंचारियों  का  होना  न  केवल  वांछनीय  हो  अपितु

 लाभदायक  भी  होगा  ।  इसका  सुनिश्चय  करने  के  लिये  दुर्गापुर  में  जो  निर्माण  कार्य  हो  रहा  है

 उससे  परियोजना  में  कोई  हानि  नहीं  होगी  are  यह  तय  किया  गया  था  कि  परियोजना  द्वारा  इन

 भारतीय  इंजीनियरों  तथा  ser  कर्मचारी  at  को  काम  दिया  जायेगा  |

 जी  ज्यों-ज्यों  कार्य  तीब्र  गति  से  होने  लगेगा  त्यों-त्यों  इंजीनियरों  की  संख्या  लगभग

 OX  की  जा  सकती है  ।

 शो  सुमन  घोष  :  क्या  यह  सच  है  कि  इंटरनेशनल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  को  जोकि  एक

 ब्रिटिश  फर्म  भारत  सरकार  द्वारा  इण्डियन  स्टील  वर्क्स  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  के  परामर्शदाता

 नियर  के  रूप  में  नियुक्ति  की  गई  जिसमें  १३  ब्रिटिश  फर्म  हैं
 ?

 श्री  गजेन्द्र  cate  सिन्हा  :  जी  उनकी  नियुक्ति  इस्पात  परियोजनाओं  के  भारत

 सरकार के  परामशंदाता  के  रूप  में  की  गई  है  ।

 जो  सुमन  घोष  :  क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटिश  इंजीनियर रों  के  समान  अथवा  उससे  अधिक

 योग्यता  प्राप्त  भारतीय  इंजीनियरों  को  ब्रिटिश  इंजीनियरों  के  समान  न  तो  वेतन  मिलता  है

 न  मकान  सम्बन्धी  सुविधायें  इरादी  ही  मिलती है
 ?

 1  खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  प्रत्येक  इंजीनियर  की  सेवा  की

 शर्तों  का  मुकाबला  करना  बड़ा  कठिन  उच्च  कोटि  के  टेक्निकल  लोगों  की  सापेक्ष  योग्यता

 अ्रथवा  क्षमता  का  पता  लगाना  भी  सरल  काम  नहीं  है  |  मत  में  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  की

 तुलना  करना  कोई  सरल  काम  नहीं है  ।

 ोन ती  रेणु  चक्रों  :  कया  मननीय  मंत्री  का  ध्यान  समाचर पतों  में  प्रकाशित  तथा  अन्य

 समाचारों  की  शोर  इस  बारे  में  प्रा कर्षित  किया  गया  है  कि  दुर्गापुर  परियोजना  अर  अ्रत्तर्राष्ट्रीय

 निर्माण  कम्पनी  में  लगे  भारतीय  इंजीनियरों  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 सरदार  स्वर्ग  थी  मेंने  समाचार  पढ़ा  था  ।  मेंने  कुछ  जांच  भी  इस  बारे  में  की  थी

 जिससे  पता  लगा  था  कि  लगाये  गये  अरोप  पूर्णरूपेण  सही  नहीं  थे  |

 राजा  महेश  प्रताप  :  क्या  माननीय  मंत्री  के  कथन  का  तात्पर्य  यह  है  कि  भारतीय  कम

 शर  ब्रिटिश  के  लोग  अधिक  योग्य  हैं  ?

 सरदार  स्वर्ण  fag:  निश्चय  ही  नहीं  ।

 गोमती  रेग  aM:  माननीय  मंत्री ने  कहा  है  कि  आरोप  पुर्णतया  सही  नहीं

 तो  फिर  उनमें  कितनी  सत्यता  है  ?

 कितने  प्रतिशत  सत्यता है  ? श्री  ब्रज  राज  fag

 सरदार  स्वर्ग  लहू  :..  मेंने  प्रतिशत  का  हिसाब  नहीं  लगाया है  किन्तु  सामान्य  रूप  से  में

 इस  बात  से  सन्तुष्ट  हूं  कि  यदि  टेक्निकल  शिक्षा  समान  है  तो  भारतीय  इंजीनियरों  के  विरुद्ध  कोई

 मे
 द-भाव  वाली

 नीति
 नहीं

 बरती  जाती  ।
 ae:  $$$

 अंग्रेजी  में
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 श्री  सुमन  घोष  :.  क्या  भारतीय  इंजीनियरों  से  अन्तर  ट्रीय  निर्माण  कम्पनी  के  अधीन

 कुछ  कर्तव्यों  का  पालन  करने  के  लिये  कहा  गया  था
 ?

 1सरदार स्वणं सिह : किसने स्वर  सिंह  :  किसने  कहा  था ?

 श्री  सुबिमन  घोष  :  भारत  सरकार  द्वारा  ।

 स्वरण  सिह  :  उन्हें पता  है  कि  उन्हें  क्या  करना  है  प्र  सरकार  जानती  है  कि

 उसके  क्या  कत्तव्य हैं

 चुनाव  याचिका यें

 थ्री  तंगासणि  :
 1१५४३.

 S

 पंडित  gto  ato  तिवारी :

 क्या  विधि  मंत्री  १८  2eus H areata के  तारांकित  प्रश्न  संख्या २१६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 विचार हेतु  निलम्बित  १५६  चुनाव  याचिका झ्र ों के  निबटान  में  विलम्ब के  मुख्य  कारण

 उनके  निबटान  में  शी  जनता  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 क्या  भविष्य  में  चुनाव  याचिकाओं  के  निबटान  में  देरी  न  होने  देने  के  लिये  सरकार

 के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव है  ?

 विधि  उपमंत्री  हज़ार नवीस )
 :

 मुकदमे  के  समय  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  उच्च

 न्यायालयों
 द्वारा  रोक  रादेश जारी  करना है  ।  चूंकि  उच्च  न्यायालयों  से  प्रार्थना  करने  का

 संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  २२६  झौर  २२७  के  प्रगति  प्राप्त  है  ।  इस  प्रकार  के  विलम्ब  के  कारण

 को  टालने  का  सुझाव  सम्भव  नहीं  है  ।

 ate  .
 चुनाव  चुनाव  याचिकाओं  के  निबटाने  में  शी  घनता  करने  के  लिये

 सभी
 सम्भव  कार्यवाही करता  है  चुनाव  याचिकाओं  के  निबटान  में  प्रत्येक  ट्रिब्यूनल  द्वारा  की  गई

 प्रगति
 को  अनवरत  देखता  रहता  है  ।  प्रत्येक  ट्रिब्यूनल  प्रगति  सम्बन्धी  रिपो  भेजता  है

 और
 चुनाव  आयोग  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  समस्त  युक्ति  संगत  कार्यवाही  करता  है  ताकि

 मुकदमें  श्रथवा  प्रतीत  की  भ्र वस् था  में  अनावश्यक विलम्ब  न  हो  ।  यदि  न्यायिक  कार्यों  में  संलग्न

 रहने  के  कारण  यदि  किसी  ट्रिब्यूनल  का  जज  चुनाव  सम्बन्धी  मामलों  की  झोर  समुचित तौर  पर

 घ्यान  न  दे  सके  तो  चुनाव  सम्बन्धित  उच्च  न्यायालय  से  प्रार्थना  करता  है
 कि

 वह  अतिरिक्त

 डिस्ट्रिक्ट  जज  की  नियुक्ति  के  रूप  में  अतिरिक्त  सहायता  प्रदान  करे  जो  जज  को  उसके  न्यायिक  कार्य

 में ग्रांदिक हाथ बटा कर सहायक हाथ  बटा  कर  सहायक  हो  सके  अपील की  अवस्था में  ग्र त्या धिक  बिलम्ब  के  मामले

 ऊंचे  न्यायालयों  की  जानकारी में  लाये  जाते  हैं  ।

 न  चुनाव  कौर  न  भारत  सरकार  ही  चुनाव  याचिकाश्ों  के  निबटान  में
 शी

 करता  करने

 के  लिये  किन्हीं

 विशेष  कदम  उठाना  झ्रावस्यक  समझते  हैं  ।
 कनक  et

 मूल  wast  में  ।
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 श्री  तंगा मणि  १९५८  में  १५६  चुनाव  याचिकायें  विचाराधीन  थीं  उनमें  से

 कितनी  लॉक-सभा  के  सम्बन्ध  में  हैं  पौर  कितनों  राज्य  को  विधान  aural  से  सम्बन्धित  हैं  शर

 इनमें  से  कितनी  चुनाव  याचिकाओं  पर  निर्णय  हो  चुका है  ?

 fat  हज़ार नवीस  :  यह  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 श्र  तंगामणि :  क्या  चुनाव  अयोग  को  अब  तक  जो  अ्रनुभव  प्राप्त  ग्रा  है  उसको  ध्यान

 में  रखकर  चुनाव  याचिकाएं  के  निबटान  में  शी  घनता  करने  के  लिये  लोक  प्रतिनिधान  अधिनियम  में

 संशोधन  करने  के  लिये  सरकार  समुचित  विधान  प्रस्तुत  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 fue  महोदय  यह  तो  सुझाव है  ।

 श्री  तंगामणि  :  गेर-सरकारी  सदस्य  का  इस  विषय  में  एक  विधेयक  ara  माननीय

 उपमंत्री  ने  कहा  था  कि  सरकार  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार  रखती  है  |

 faa  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते हैं  कि  उक्त  प्रस्ताव  कब

 क्रियान्वित  होगा  |

 श्री  हज़ार नवीस  :  सरकार  शीघ्र  ही  लोक  प्रतिनिधान  EX  में  संशोधन

 करने  का  विचार  रखती  है  और  कतिपय  प्रस्ताव  उनके  विचाराधीन  हैं  जिनके  परिणामस्वरूप  इन

 मामलों  के  निबटान  में  शीघ्रता  हो  सकती  है  ।

 fat  farqzat :
 :

 क्या  विधि  आयोग  ने  इस  प्रश्न  का  परीक्षण  किया है  दौर  चुनाव

 याचिकाओं  के  शीघ्र  निबटान  के  लिये  कुछ  उपाय  सुझाये  हैं  ?

 श्री  हज़ार नवीस  :  जहां  तक  मुझे  मालूम है  यह  wee  विधि  आयोग  को  निर्देश  नहीं  किया

 2

 श्री  स०  म०  wast:  विभिन्न  चुनाव  ट्रिब्यूनल ों  ने  कितनी  चुनाव  याचिकायें  निर्णीत

 की  हें  झर  कितने  मामलों  में  उच्च  न्यायालयों  में  ग्रपीलें  दायर  की  गई  हैं  ?

 para  महोदय  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  पुथल  प्रश्न  पूछें  ।

 चिकित्सा  शौर  दंत  चिकित्सा  सेवायें

 1*  S229  सेठ  चल  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तन्य  हाइवे  की  भांति  चिकित्सा  ate  दंत-चिकित्सा  सेवाओं  में

 श्रापात  तथा  लघु  सेवा  नियमित  कमीशण्ड  अधिकारियों  को  गत  दो  वर्षों में  अतिरिक्त  सामान्य

 कमी दान नहीं  दिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;

 (7)  क्या  चिकित्सा  सेवा  आदि  विभिन्न  पारद  में  ग्रा पात  शादी  कमीशन  प्राप्त  अ्रधिकारियों
 में  जो  नियमित  कमीशन  दिये  गये  हैं  अथवा  देने  का  विचार  है  उसके  संबंध  में चार्ते  समान  हैं  ;
 शौर

 यदि  तो
 इसके क्या  कारण  हैं

 !

 ग

 tS  dditional  regular  Commissions,
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 पप् नति रक्षा  उपमंत्री  से
 लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ६,  झतुबन्ब  संख्या  ५६]

 सेठ  सिह  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि
 :

 yea  विचाराधीन है  कि  सेना  चिकित्सा संवर्ग  दंत  चिकित्सा  संवर्ग में  कुछ

 शर  acfaataa  अ्रधिकारियों  को  स्थायी  नियमित  कमीशन  प्रदान  करने  का

 प्रश्न  विचाराधीन है

 इस  प्रदान  पर  भ्रान्ति  निर्णय  करने में  कितना  समय  att  लगेगा  ?

 श्री  रघरामेय्या :  यह  कहना  कठिन है  ।  विभिन्न  पहलूओं पर  विचार  किया  जायेगा
 ।  सेना

 dat  का  wet  मेर-चिकित्सा  पक्ष  से  भिन्न  है  ।  fare  परिचित  orfenrt ७:  (cle  ३  ह  पर  विचार  किया

 जायेगा यह  कहना  अत्यन्त  कठिन  है  कि  उसमें  कितना  समय  लगेगा ।  हम  इसमें  यथासम्भव

 शीघ्रता  करेंगे  ।

 तेल  पोषक  कारखानों  में  डीजल  प्राप्त  का  उत्पादन

 1*१५४४४५.  श्री  अजित  सिह  सरहदी  :
 कया  खान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 रेंगे
 कृपा  करा

 इस  प्रकार  का  कोई  समझौता  हुमा  है  कि  तेल  शोधक
 कारखानों

 में  डीजल
 किया  जायेगा  ;  atk

 यदि  तो  इन  तेल  दोधक  कारखानों द्वारा  डीज़ल  घायल  उत्पादित  किये

 जाने  की  कोई  सम्भावना  है  ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  सनौर

 तेल  शोधक  कारखानों संबंधी  समझौते  के  भ्रन्तर्गत  स्थापित  तीनों  कारखाने डीज़ल  घायल  का

 करने के  लिये  वचन  बद्ध हैं  प्र  उत्पादन  कर  भी  रहे  हैं  ।

 श्री  हेम  बरुआ
 :

 गौहाटी  ate  बरौनी  की  प्रस्तावित  तेल  कोटक  कारखाने  में  समझौता

 हज़ारों  उत्पादन  का
 स्वरूप  क्या  रहेगा ?  यह  केरोसीन प्राप्त  होगा  या  मोटर  स्प्रिट  अथवा

 डीज़ल  घायल  या  agar  स्प्रिट  के  रूप  में  होगा
 ?

 कौर  तेल  मंत्री  कै०  दे०  :
 यह  प्रश्न  उत्पादन के  स्वरूप  के  संबंध  में

 बत
 मान

 शोधन-नशीला  श्र  भारत  सरकार  के  बीच  हुये  समझौते  से  सम्बन्धित  है  ।  माननीय  मित्र  नई

 शोधन  शालाओं के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं

 फानी  हेम  वर्मा  प्रस्तावित  तेल  शोधक  कारखानों के  साथ  क्या  समझौता  होगा  कौर  उनके

 का  स्वरूप  रहेगा  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  मेरी प्रार्थना है  कि  पूछा  जाये  ।

 fat  नारायणन्‌  कुट्टी  मेनन
 :

 नहर  कटिया  के  झा साम  तेल  क्षेत्रों  में  हमें  जो  तेल  मिल  रहा  है

 क्या  उसके  संबंध  में  ग्रासिम  तेल  आयल  कम्पनी  भारत  सरकार  के  बीच  कोई  समझौता

 विद्यमान  है  !

 past  भ्रंग्रेजी में
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 श्री के०  दे०  साल विथ  :  जी  नई  तेल  शोधन  शालाओं में  उत्पादन  के  स्वरूप  के  बारे  में

 जहां तक  मुझे  स्मरण है  अ्रासाम  तेल  घायल  कम्पनी  कौर  भारत  सरकार  के  बीच  कोई
 समझौता

 नहीं है  ।

 श्री हेम  बुरा  हमारे  रेलवे
 के  कुछ  क्षेत्रों  में  डीजल  इंजनों  को  चालू  करने

 का
 प्रस्ताव  है

 इस

 प्रस्ताव  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  सरकार  ने  डीजल  घायल  का  उत्पादन  करने  के  लिये  कोई  कदम

 उठाये हैं  ?

 टीके है ०  दे०  मालवीय :  वर्तमान  अवस्था में  जहां  तक  संभव  है  हम  अ्रधिकतम मात्रा  में

 डीजल  उत्पादन  करेंगे  |

 te

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 खजुराहो

 १४३०.  श्री  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २३  PEEKS  को  लगभग ७  बज  दाम  को  खजुराहों  के

 मंदिर से  १६  मूर्तियां एक  जीप  में  उठा  कर  ले  जाई  गई

 क्या इस  घटना  में  विभाग  के  किन्हीं  अफसरों का  हाथ  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस संबंध  में  कोई  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक  कायें  मंत्री  हुमायूँ
 :  श्र

 खुदाई  के  दौरान
 जो  १७  मूतियां मिली  थीं  उनमे ंसे  एक  अजायबघर में  रखी  गई  थी

 बाकी  १६  मूर्तियों में  से  तीन  मूतियां २३  नवम्बर  १९५६  को  लापता  थीं  ।  रिपोर्ट  मिली  है  कि

 २२  नवम्बर  LENE  की  इस  चोरी  में  विभाग  के  तीसरी  श्रेणी  के  एक  कर्मचारी  का  हाथ  था  ।  चोरी

 की  सूचना  पुलिस को  दे  दी  गई  थी  ate  संबंघित  कर्मचारी  के  खिलाफ  अनुशासनीय  कार्यवाही
 ना  रही है  ।

 कलकता  में  स्पोर्ट्स  स्टेडियम

 TERRY.
 fart  साधन  गुप्त :

 श्री  अरबिन्द  घोषाल  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  संच  है  कि  कलकत्ता  सुधार न्यास  ने  कलकत्ता  में  स्पोर्टस  स्टेडियम  के

 के  लिये  भारत  सरकार  से  अनुदान  की  मांग की  है  ;

 क्या
 भारत  सरकार  अनुदान  देने  के  लिये  सहमत  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके क्या  कारण  हैं  ?

 1.
 | fatert  मंत्री  का०  ला०  :  जी  ।

 रोक  (wT).  यह
 Fava  विचाराधीन

 है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 १४५३७.  सरदार  इक़बाल  fag:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लक्का  घाटी  परियोजना  के  सिंचाई तथा  विद्युत दल  के

 प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम हैं  ?

 वित्त  उपमंत्री  तारकेदवरी  :
 योजना  परियोजनाओं

 की  कार्यान्विति से  संबंधित  परियोजना  प्राधिकार  सरकार/केन्द्रीय  मंत्रालयों के  साथ  चर्चा

 करने  के  संबंधित  सरकारों
 ae

 समितियों  के  समक्ष  दल  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाते  हैं  ।

 इस  मामले  में  यह  रिपोर्ट  चर्चा के  पश्चात  मैसूर  सरकार  को  भेजी  गई  थी  जिन्होंने  नहर  की  देना  री

 ब्रांच  के  सम्यक  से  संबंधित  जहां  यह  शांतिनगर  बांध  को  पार  करती  को  छोड़कर  सब  सिफा  रीलें

 स्वीकार कर  ली  हैं  ।

 अ्रन्दमातन  में  प्रकाश  पर  प्रतिबन्ध

 १५३८९.  सरदार  सि०  सहगल
 :

 क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  भ्रन्दमान  में  हाल  में  म्यूनिसिपल  चुनावों  के  दौरान  पोर्ट  ब्लेयर

 के  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  लाइसेंस  लिये  बिना  मीटिंग  करने  प्रौर  जलूस  निकालने  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  वाला  एक  आदेश  जारीਂ  किया गया  था  ;

 यदि  तो  किन  कानूनी  उपबन्धों के  अ्रधीन  यह  area  दिया  गया  था  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  धन  :  जी  हां  ।

 यह रादेश पुलिस  १८६१  (१८६१  का  ५  की  धारा ३०  (3)  के  अ्रधीन

 जारी  किया  गया  था  ।

 संगीत  नाटक  भ्र का दमी  ललित  कला

 *  Ryo,  श्री  कठ  मे  मालवीय  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संगीत  नाटक  अकादमी  atc  ललित  कला
 अकादमी

 के  कार्यों  से  जनता को  अवगत

 कराने के  लिये  इन  शभ्रकादमियों की  रिपोर्टे  किन-किन  भाषियों  में  प्रकाशित की  गई  हैं  ;

 क्या  संगीत  नाटक  भ्र का दमी  की  विभिन्न  गोष्ठियों  में  पढ़े  गये  लेखों  को  प्रकाशित

 करने  का  विचार  है  ;  प्रौढ़

 यदि  प्रश्न  के  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इसके  क्या
 a

 कारण  हूँ
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  और  सांस्कृतिक  कार्य-मंत्री  हुमा यू नू
 :  wat  तक

 कोई  रिपोर्ट  नहीं  छपी  है  लेकिन
 ”

 ने  अंग्रेजी  में  बुलेटिन  छापे  हैं  जिन  से  उनके  क्रिया

 कलापों का  पता  चलता है  ।

 oat  अ्रकादमी  ने  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया
 ।

 ह
 set  नहीं  उठता ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 Rays  लिखित  उत्तर  २४  ges

 जीपों  का  क्रय

 रामी  रेड्डी :

 |  श्री  जाघव  :

 डा०  राम  gun  fag:
 |
 threat  इला  पालचोौधरी

 थ्रो  न०  राठ  मुनि स्वामी :
 Fee,

 |  भी
 उ०  त्र०  पटनायक :

 |  श्री  हेम  बरुआ : [

 श्री  मेहता
 :

 |  श्री  नाथ  पाई

 श्री  गोरे  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २६  १९४७  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ५२७  H  उत्तर  H  संबंध

 में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  ब्रिटेन  में  जीपों  के  सौदे  के  संबंध  में

 चलाये गये गये  मुकदमे  की  कया  स्थिति  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन  )  :  कागज़पत्रों  की  खोज  कौर  जांच  पुरी हो

 गई  है  कौर  अगले  वर्ष  के
 प्रारम्भ

 में  इसकी  सुनवाई  प्रारम्भ  होने की  सम्भावना है  ।

 सोनिया  बेसिक  पाठ्य  क्रम

 1*  १४५४७.  श्री  लीलाधर  कट की  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  सैकण्डरी  स्कूलों  की  लोनार  कक्षाओं  में  सीनियर  बेसिक  पाठ्यक्रम  समायोजित  करने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाये
 हूँ  ताकि  सीनियर  बेसिक  स्कूलों  से  निकलने  वाले  विद्यार्थी  सुविधापूर्वक

 सैकण्डरी  स्कूलों  में  भरती  हो  सकें  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :
 राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  यदि

 वह  पहले  से  ही  ऐसा  नहीं  कर  रही  हैं  तो  बेसिक  कौर  कर-बेसिक  स्कूलों में  एक  ही  पाठ्यक्रम  का

 अनुसरण  ताकि  सीनियर  बेसिक  के  विद्यार्थी  wer  विद्यार्थियों  के  समान  ही  सैकण्डरी  स्कूलों

 भरती  हो  सकें  ।

 विश्वविद्यालय  की  डिग्रियां

 नन
 |

 न
 QUvs.  श्री  पृ  Fo  घोष  :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 Fat  परस्पर  डिग्रियों  को  मान्यता  देन  की  पद्धति  भारत  के  सब  विश्वविद्यालयों  में

 विद्यमान  है  ;  ak

 यदि  तो  क्या  सरकार  मान्यता  प्रदान  करने  की  एक  पद्धति  पुरःस्थापित  करने का
 विचार  रखती  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ato  :  कौर  भारत में  कानून  द्वारा  विभिन्न

 विश्वविद्यालयों  की  डिग्रियों  को  परस्पर  मान्यता  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  प्रत्येक

 विद्यालय अरन्य  विश्वविद्यालयों  की  डिग्रियों को  मान्यता  प्रदान  करने
 के  विषय  में  सर्वेप्रभुततामय  है

 कौर  कोई  बाहरी  शक्ति  उन्हें  इसके  लिये  विवक  नहीं  कर  सकती  है  ।

 १  मूल  aT  में
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 मित  ब्या
 f~

 4  यता  रासत wha

 1*  Quse.  श्री  सुधार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वित्त  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  में  मितव्ययिता  बरतने  के  लिये  नियत  मितवा  यता

 समिति ने  अभी  तक  कया  ara  किया है  ;  तर

 इस  समिति  के  सुझावों  के  फलस्वरूप  कितनी  बचत  होने  की  सम्भावना है
 ?

 उपमंत्री  तारकेश वरी  हैं है  :  प्रो  (a).  प्रेत  जानवरो  देते

 वाला  विवरण  लोक-सभा के  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ६,  झनबन्घ  संख्या  ५७]

 नो  प्रतिष्ठान

 1१५५०.  Mt  उ०  च०  पटनायक  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 /  ।  क्या  जेम्स  फाइटिंग  दिवस  के  aE Got G4  कौर  PEUQ— XY  के  संस्करणों  की  ओर

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  जेता  जिनमें  भारत  के  नौ  प्रतिष्ठान  का
 व्यौरा  दिया  गया  है

 क्या  उक्त  संस्करणों  में  वर्णित  तथ्य  सही  हें  ;  अ्रौर

 क्या  उनमें  बताई  गई  जानकारी  सरकार  द्वारा  अधिकृत  माध्यम  के  mela  दी  गई

 है

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  जी  हा

 जी  हां  ।

 जेम्स  फाइटिंग  शिप्स  एक  लोकप्रिय  प्रकाशन  है  जिसमें  दुनिया  के  लगभग  सभी  देशों

 की  नौसेना ग्र ों  के  संबंध  में  जानकारी  बताई  गई  है  ।  भ्रमण  देशों  को  नौ  सैनिकों  की  भांति  भारतीय

 नौसेना मं  भी  यह  प्रथा  रहो है  कि  प्रकाशन  हेतु  हर  वर्ज  जानकारी  प्रदान  होती रहे  |

 होशंगाबाद  का  उपनिर्वाचन

 *OUYR,  श्री  जांगड़े  :  कया  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 \  सभा ्  का  उप-निर्वाचन  कब मध्य  प्रदेश  के  होशंगाबाद  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 होगा ;  शौर

 क्या  इस  निर्वाचन  की  तिथि  निर्धारित  करते  समय  उक्त  निर्वाचन  क्षेत्र  की

 यात  संबंधी  कठिनाइयों  ate  उन  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखा  गया है  जो  नदियों  में  बाढ़  तौर

 वर्षा  शादी  के  कारण  पैदा  हो  जाती हैं  ?

 विधि  उपमंत्री  :  निर्वाचन  अयोग  ने  इंस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  तो

 कभी  नहीं  किया है  किन्तु  भ्र स्थायी  तौर  पर  उसने  यह  निश्चय  किया  है  कि  यह  उप-निर्वाचन

 2aUs  के  मध्य  में  किसी  समय  किया  जाये  |

 हा ं।

 राजस्थान  में  ग्रनुसुचित चत  जातियां  ate  ग्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियां

 *
 १५५२.  श्री  प०  Alo  बारूपाल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २६  Fey  के  तारांकित

 घन  संख्या  WEE  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  राजस्थान  सरकार  ने  राजस्थान

 मूल  wast  में
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 मे  अनुसूचित  जातियों  कौर  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  कार्यों  के  लिये  इन  जातियों  की

 वर्तमान  बढ़ी  हुई
 जनसंख्या

 के  अनुपात  मे
 दी

 जाने  वाली  धन  राशि  बढ़ाने  के  लिये जो  ज्ञापन  दिया  था

 उस  के  बारे  मे  निर्णय  किया गया  है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  श्राल्वा  )  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 राज्य  सरकार  ने  कहा  है  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  शर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण

 के  लिये  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजनाओं  के  मातहत  अधिकतम  निर्धारित  की  गई  रकम  को  बढ़ाया

 जाये  |  उसने  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना के  लिये  ही  यह  मांग  की  है  क्योंकि राज्य  सरकार

 द्वारा  संचालित  योजना में  तो  खेल  उसे  स्वयं  ५  साधनों  में  से  ही  करना  पड़ता  है
 ।

 स्थान
 म  अ्रनुसूचित  जातियों  ak  अ्रनुसुचित  afer  जातियों  की  जन-संख्या  बढ़  जाने  के  बावजूद

 भी  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना  की  निर्धारित  रकम  को  निम्नलिखित  कारणों  से  नहीं  बढ़ाया

 जा  सकता  है  :--

 केन्द्र  द्वारा  संचालित  seer के  लिये  रकम  उपलब्ध  थी  वह  पहले ही

 विभिन्न  राज्यों  के  लिये  निर्धारित  कर  दी  गई  है  a  श्री  किसी  राज्य  की

 रित  रकम  में  कमी  किये  किसी  दुसरे  राज्य  की  रकम  को  बढ़ाना  संभव

 नहीं है  ।

 यद्यपि  राजस्थान  में  अ्रनुसुचित  जातियों  ak  wafer  ख़ादिम  जातियों  की

 जन-संख्या  बढ़ी  है  लेकिन  पिछड़े  वर्गों  की  कुल  जन-संख्या  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 हुआ  है  क्योंकि  यह  बढ़ोतरी  पिछड़े  ay  की  कुछ  जातियों  या  झ्रादिम  जातियों को

 अनुसूचित  जातियों  या  शभ्रनुसुचित  आदिम  जातियों  में  सम्मिलित  करने
 से  हुई

 है  ।  इसलिए  इसका  इलाज  यही  है  कि  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  निर्धारित  Ke

 करोड़  रुपये  की  रकम  को  उनकी  संख्या  में  हुई  कमी  के  ग्रुपो  से  घटा  दिया
 जाये  a  इसे  अनुसूचित  जातियों  या  भ्र तु सुचित  ख़ादिम  जातियों  के

 निर्धारित  रकम  में  जोड़  दिया  जाये  ।

 राज्य  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  वर्तमान

 निर्धारित  रकम
 को  ही  खच  नहीं कर  पाई  है  ।  उससे  कहा गया  है  कि  वो  केन्द्र

 और  राज्य  द्वारा  संचालित  योजनाओं  के  शुरू  के  दो  सालों  में  बची  रकम  अर

 चालू  वह  की  रकम  को  खर्चे  करें  |

 झ्रोपन  हथ  ब्लास्ट  फर्नेस

 att  गोर े:

 श्री  जाधव :
 1१५५३.

 ्

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत में  चीनी  पद्धति  के  आधार पर  छोट  पैमाने में  रोशन  हमें  ब्लास्ट

 चीपनेस  की  स्थापना  की  सम्भावना  पर  विचार  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  निर्णय  किया गया  है  ?

 मूल  अ्रंग्रजी  में

 १0६  Hearth  Blast  Furnaces Rlact  By:
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 ई  ना \
 खान  शौर  इंधन  मंत्री

 स्वर्ण  :  शौर  je  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन

 के  लिये  फोन  में  कई  सहस्त्र  छोटे  छोटे  ब्लास्ट  फर्नेस  को  स्थापना  की  रिपोर्ट  की  शर  सरकार  का

 ध्यान  arate  हुआ  है  |  उसी  प्रकार  की  भट्टियां  भारत  में  स्थापित  करने  की
 सं

 भावना  कौर  उनकी

 मितव्ययता  का  प्रश्न  आजकल  विचाराधीन  है  ।

 अन्दमान  द्वीप  के  भ्र स्प तालों  में  रोगियों  के  रखे  जाने  के  लिये  स्थान

 1१५५४.  श्री  लक्ष्मण  fag  :  क्या  गुह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ०  \
 = |  ह  कया  अन्दमान  में  प्रस् पताल  के  रोगियों  के  रखे  जाने  के  लिये  स्थान  है  ;  कौर

 ?

 यदि  तो  अस्पतालों  में  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 उपमंत्री  :
 जी  नही ं।

 (१)  पोर्ट  ब्लेयर
 भ्र स्प ताल

 में
 अलग  की  संख्या  ७५ से  बढ़ाकर  १७५ कर  देने

 का  विचार  इसਂ  विषय  की  योजनायें  र  प्राक्कलनों  की  परिनिरीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 (२)  कार  नीकोबार  में  अस्पताल  में  की  संख्या  बढ़ाकर  ५०  कर  दी  जायेगी ।

 आकलन  स्वीकार  कर  दिये  गये  हैं  कौर  निर्माण  कायें  प्रारम्भ  हो  गया  है  ।

 (३)  रनगात
 में  २०  वाले एक  अस्पताल  के  निर्माण

 की
 मंजूरी  दे

 दी
 गई  है

 ।

 im
 (  )  मायाबन्दर  में  ४०  के  एक  अस्पताल  के  संबंध  में  प्राक्कलन  तैयार  किये

 रहे  हैं  ।
 a

 खनिज  पदार्थों  का  संभरण

 ११५५४.  श्री  पाणि ग्र हो  :  क्या  खान  र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  मे ंखनिज  संभरण  करने  का  एकाधिकार  राज्य  व्यापार  निगम

 को  दिया गया  है  ?

 इस्पात  खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  जी  नहीं  ।  फिर  भी  लोह  भ्रामक  ak

 मैंगनीज  वयस्क  श्रावश्यकतानुसार  राज्य  व्यापार  निगम  की  मार्फत  खरीदने  का  विचार  है  ।

 पद  सुरक्षित  रखना

 *
 १५५६.  श्री  पाइका  भूमि  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  बात

 का  ध्यान  रखने  के  लिये  कि  केन्द्रीय  सरकार  में  अ्रनुसूचित  जातियों  व  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  लिये  रक्षित
 पदों

 की  सूचना  उम्मीदवारों के  पास  समय  पर  पहुंच  सरकार नें  क्या  कार्यवाही

 की

 गह  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  :  रिज  किये  गये  खाली  स्थानों  की  सूचना  का

 एडवर्टाइजमेंट  बहुत  से  भ्रंप्रेजी  कौर  हिन्दी  के  अखबारों  में  संख्या  फिलहाल  ३०  दिया

 जाता  है  जिससे  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  उनकी  जानकारी  मिल  सके  ।  ऐंडवर्टाइजमेंट  की  प्रतियां

 रीजनल  we  लोकल  काम  fears  दफ्तरों  को  भेज  दी  जाती  हैं  कौर  यदि  पास  कोई  उम्मीदवार

 न  हो  तो  डायरेक्टोरेट
 जनरल

 आफ  रिसेटिल्मेंट  एंड  एम्पलायमेंट  को  लिखा  जाता  है  जिसके  पास

 sist  में
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 सारे  हिन्दुस्तान  के  अनुसूचित  ak  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  की  लिस्ट  रहती

 है  ।  इसके  जरूरत  पड़े  तो  उन  मान्यता  प्राप्त  संस्थानों से  भी  सलाह  ली  जाती  है  जो

 भ्रनुसूचित  जातियों  कौर
 अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  हितों  की  देखभाल  करती  हैं  ।

 भारत  इंश्योरेंस  कम्पनी  श्र  जूपिटर  इंश्योरेंस  कम्पनी

 1 १५५७..  श्री  नादिर  भरुचा
 :  :  क्या  वित्त  मंत्री  १९४५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 १४०३  पौर  तत्संबंधी  अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  इंश्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  कौर  जूपिटर  जनरल  इंश्योरेंस  कम्पनी

 लिमिटेड  के  सीमित  व्यवसाय  को  लेने  में  निश्चित  कानूनी  कठिनाइयां  क्या-क्या हैं  ;  कौर

 उन  कठिनाइयों  को  दर  करने  में  कभी  तक  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 वित्त  उपमंत्री  तारके वरी  :  विभिन्‍न  कानूनी  कठिनाइयों में  मुख्य

 मुख्य  इस  प्रकार  हैं

 (१)  भारत  इंश्योरेंस  कम्पनी

 (१)  डाइरेक्टरों  के  वैध  ats  का  अभाव  जिसे  व्यवसाय  के  स्थानान्तरण

 के  पश्चात्‌ समवाय का प्रबन्ध समवाय  का  प्रबन्ध  सौंपा जा  सके

 (२)  दिल्‍ली  की  कुछ  जायदाद  ate  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  कुछ  समझौतों  के  बारे  में

 विवाद है

 (३)  कुछ  मल पुस्तकें  प्रौढ़  कागज  पत्र  पुलिस  के  कब्जे  में  हैं  प्रशासक  बीमा

 १९५६  की  धारा  १०६  के  अधीन  प्रबन्धकर्ताद्रों स ेसे  देय  रकम  निश्चित

 नहीं कर  सका  है  ।

 (२)  जूपिटर  ania  कम्पनी

 (१)  डाइरेक्टरों  के  वैध  बो  का  अभाव  जिसे  व्यवसायਂ  के  स्थानान्तरण  के

 स  समवाय का  प्रबन्ध  सौंपा
 जा  सके  ।

 (२)  पूर्व  प्रबन्धकर्ताओ9ों  द्वारा  समवाय  के  फंड  से  ६३,०००  शेरों  की  कथित  खरीद

 के  नियंत्रण कर्त्ता  ब्लाक  के  पट्टे  से  संबंधित  मामला  न्यायालय  में  विचाराधीन

 है

 न्यायालय  में  विचाराधीन  मामलों  के  अतिरिक्त  अन्य  बातों  के  विषय  में  प्रशासक

 शर  संबंधित  पार्टियों  में  इन्हें  हुए  करने  के  लिये  बातचीत  चल  रही  है  ।

 वनस्पति

 |  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :

 <  श्री  zo

 श्री  दलजीत  सिह

 क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  884s  के  तारांकित  wea  संख्या

 ६४५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वनस्पति  में  मिलाने  के  लिये  किसी  उपयुक्त

 रंग  की  खोज  हुई  है
 ?

 अआआभणणणणा्तयका्तल्‍ुल्‍स्‍ए। एएए एए टट  A  एएएਂ  टि  अलका

 मूल  WIT
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 वैज्ञानिक  nasa  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हमायत  :  जी  नहीं  ।

 THATS  में  युद्धास्त्र  डिपो  का  बन्द  होना

 श्री  स०  Ho  बुर्जो ं:

 1*  १५४५८.  शी  तंगा मणि

 Lait  पाणिग्रहण :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  क  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aiPasttst  स्थित  डिपो  बन्द
 कर  दिया  गया है  ;

 यदि  तो  इसे  बन्द
 करने

 से  कितने  व्यक्ति  प्रभावित हुये  हैं

 कितने  व्यक्तियों  को  वैकल्पिक  रोजगार  दिया  गया  है  ;

 क्या  इन व्यक्तियों को  नियोजित  करने  के  प्र भि प्राय  से  श्रबाडी  स्थित  डिपो का  विस्तार  .

 करने के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  जी  आंशिक  रूप  में  ।

 डिपो  का  कुछ  भाग  बन्द  करने से  २४३  व्यक्तियों  पर  प्रभाव पड़ा  है  ।

 Fo  फ् सभी  २४३  व्यक्तियों  को  जो  प्रभावित  हुये  थे  उन्हें वेक  were  ह  नियुक्तियां  जितनी

 लब्ध  थीं  दी  गई  ;  २४३  कर्मचारियों  में  से  ४७  कर्मचारियों  नें  वैकल्पिक  नियुक्तियां  स्वीकार

 कर  दीं  ।

 जी  नहीं  |

 ह  ह ैक  rye  ह  ~
 साउथ  चाइना  एयर  टिक  एसोसियेशन

 श्री  हो०  Alo  मुकर्जी :

 if
 श्री  तंगा मणि  :

 do  Go  नायर :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 की  जानकारी  में  यह  बात  है  कि  भारतीय  फुटबाल  एसोसिएशन

 ने  चाइना  एथलेटिक  एसोसिएशन  टीमਂ  को  बम्बई  कौर  कलकत्ता  ae  मैच  खेलने  के

 लिये  आमंत्रित  किया  है  ;

 इन  खेलों के  लिये  वित्तीय  प्रबन्ध  किस  प्रकार  किया  गया  है  ;  शौर

 इन  खिलाड़ियों  की  कया  राष्ट्रीयता  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  जी  हां  ।

 अखिल  भारतीय  फुटबाल  फेडरेशन से  जानकारी  मांगी  गई  है  कौर  प्राप्त  होने  पर

 लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 ि
 इस

 टीम  ae
 राज्यहीन  व्यक्तियों के  रूप  में  कराये थे  ।

 महमल  ग्रंग्रजी  में
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 सिलीगुड़ी  में  तिलक  मैदान

 :  नया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सिलीगुड़ी  में  मैदानਂ  के  नाम  से  पुकारा  जाने  वाला  एक

 जो  इस  शीघ्र  बढ़ने  वाले  टाउन  में  कई  वर्षों  से  एक  मात्र  सार्वजनिक  मैदान  रहा  भारत

 सरकार  के  प्रतिरक्षा विभाग  द्वारा ले  लिया  गया  है  ;

 क्या तब  से  अनेक  तयशुदा  मैच  रह  कर  दिये  गये  कौर  जनता
 की  भावनाओं

 ने  उम्र

 रूप  घारण  कर  लिया  है  ;

 क्या  सरकार  उपरोक्त  मैदान  पर  अधिकार करने  के  रादेश
 को  रोकेगी  ? art

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  तिलक  मैदान  सिलीगुड़ी  में  एक  सैनिक  दीवार

 स्थल  है  ate  भारत  सरकार  का  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  इसका  अध घि स्वामी  है  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 द्वारा इस  स्थान  को  लेने  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 ।

 सरकार को  इस  विषय  में  जानकारी  केवल  पिछले  सप्ताह  सिलीगुड़ी
 के

 स

 eee
 के  सेक्रेटरी  श्र  यंगमेंस  एसोसिएशन  के  सेक्रेटरी  द्वारा  दिये  गये  तार  द्वारा  मिली

 है

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर को  दृष्टिगत  करते  हुये  यह  समझा  जायेगा
 कि  सेना

 को

 AT  कार्य  के  लिये  अपनी  जमीन  प्रयुक्त  करने  का  अधिकार है  कौर  रोक  आदेश  जारी
 करने का

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 |

 मणिपुर  क्षेत्रीय  परिषद  का  बजट

 श्री  लगे  mat  सिह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  PEYS—NE H के  लिये  मनीपुर  राज्य
 क्षेत्रीय  परिषद  का  बजट

 परिषद्‌  द्वारा  पारित  नहीं  किया  जा  सका  ;

 यदि  तो  क्या  परिषद्‌  द्वारा  अपना  बजट  पारित  करने
 में

 असमर्थ  रहने  के

 कारण  परिषद्‌  की  कोई  योजना  श्रथवा
 उसके  सामान्य  कार्य  रह  कर  दिये गये  हैं  ;

 कौर

 fro. MIOMIQ4H!
 ० नग

 का  सामन
 साशा यां

 करने  के  लिये  क्या
 परिषद्‌  के  सामान्य  कार्य

 करने
 में

 उत्पन्न

 कदम  उठाये  गये  हूँ  ?

 मंत्री  गो०  ब०  :  बजट  परिषद्‌ के
 +  रखें गये  थे  किन

 सभी  मांगें  अस्वीकृत  कर  दी  गई  ।

 जहां  तक  भारत  सरकार
 को  मालूम  है  परिषद्‌  द्वारा  बजट  पारित  करने  में  असफल

 रहने  में  असफल  रहने  के  फलस्वरूप  परिषद्‌  की  कोई  योजना  अथवा  सामान्य  कार्य  रद्द  नहीं  किया

 गया है  |

 a —
 एएए  ee  फल मानानानानानाान

 मूल  sas  में
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 दूर  करने  का  एक  आदेश  जारी  किया  गया  है  |  इस  आदेश  के

 प्रशासक को  यह  शक्ति  दी  गई  है  कि  geyc—Ve F में  परिषद  ढारा  यथा  समय  बजट  प्राक्कलन

 स्वीकार  करनें तक  राज्य  क्षेत्रीय  परिषद्‌  को  उस  वित्तीय  वर्ष  में  परिषद्‌ निधि

 सोच  करने का  भ्र धि कार दे  दिया  जाये  ।  प्रशासक  को  बजट की  विभिन्न  अवस्थाओं  को  पूरा

 करने  के  लिये  तारीखें निश्चित  करने का  भी  अ्रधिकार दिया  गया  है  ।

 राज्य  सहकारी  बैंकों  को  ऋण

 RURo  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  वित्त  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  जानकारी  हो  :

 भारत  में  रिजवी  बैक  के  कृषि  ऋण  विभाग  ने  PEXV—US  में  कितना  wer  कालीन

 ऋण  शर  मध्यम  कालीन  ऋण  दिया--प्रत्येक  राज्य  तथा  राज्य  क्षेत्र  gies  भ्रमण-ग्रेग

 बताये  जायें  ;

 क्या  इस  बारे  में  कोई  पुछताछ  की  गई  है  कि  कया  राज्य  सहकारी  बैंको  ने  इन  ऋणों

 श्र  पेशियों का  प्रयोग  उसी  काम  के  लिये  किया  जिसके  लिये ये  दिये  गये  wir  ।

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकला ?

 उपमंत्री  तारकेदवरी  :
 मैं  सभा-पटल पर  दो  विवरण  रखती

 q  जिनमें  अपेक्षित
 जानकारी  दी

 गई
 परिशिष्ट  ६,  श्न बन्ध  संख्या  ५८]

 शौर  राज्य  सहकारी  बैंकों  के  निरीक्षण के  समय  रिजर्व  बैंक  इसकी

 जांच  करता  है  ।  मध्यम-कालीन  ऋणों  के  बारे  में  बैंक  ford  बैंक  त्रैमासिक  विवरण  भेजते  जिनमें

 यह  बताया  गया  होता  है  कि  उन  राशियों  को  किस  प्रकार  प्रयुक्त  किया  गया  ।

 फोरमेन  कौर  सुपरवाइजरों का  प्रशिक्षण

 १५६१.  श्री  सुबोध  हुसैन  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  टैक्नीकल  शिक्षा  परिषद्‌ ने  फोरमैन  शर  सुपरवाइजरों में

 प्रशिक्षण की  योजना  का  अनुमोदन  कौर  उसकी  सिफारिश की  है  ;  झर

 यदि  तो  क्या  PEYE—YE  में  योजना  कार्यान्वित
 की

 जायेगी  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  हुमा यू नू
 :  जी

 हां
 ।

 मकेनिकल  इंजीनियरिंग
 उद्योग

 के
 लिये  सुपरवाइजरों के  प्रशिक्षण  के  लिये  कलकत्ता

 में  एक  संस्था  स्थापित  की  जा  रही  है  ।

 मद्रास में  एक  भ्र  केन्द्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 अखिल  भारतीय  टैक्नीकल  शिक्षा  परिषद  की  प्रादेशिक  समितियां  wear  स्थानों  पर  उद्योग

 ऋण
 के  सहयोग से  गौर  केन्द्र  खोलने के  प्रश्न  की  जांच  कर  रही  है  ।

 ह

 अंग्रेजी  में

 216-A
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 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  का  इतिहास

 बनी राम  कृष्ण

 सरदार  इक़बाल  fag:

 1१५६२.  श्री  दी०  चं०  शर्मा

 श्री  हेम

 श्री  मं०  करें  कृष्ण  राव  :

 कया  asthe  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  स्वतंत्रता  प्रोफाइलर  के  इतिहास  की  समस्त  उपलब्ध  सामग्री  एकत्र

 कर  ली  गई  है  ;

 इसे  किस  अभिकरण  द्वारा  एकत्र  किया  गया  है  ;  कौर

 इतिहास  को  तैयार  करने  में  aa  तक  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  :  बहुत  सी

 सामग्री  एकत्र  कर  ली  गई  है  परन्तु  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  सभी  संगत  सामग्री  हमारे
 पास

 है

 यह  स्वतंत्रता  आंदोलन  इतिहास  के  सम्पादक  बोड़े  द्वारा  मुख्य  राज्य  सरकारों
 से

 are  भारत  में  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  द्वारा  एकत्र  की  गई  थी  ।

 डा०  तारा  चन्द  नें  हमें  बताया  है  कि  उन्हें  है  कि  इतिहास  का  पहला  खंड

 REXE  तक  पुरा  हो  जायेगा  |

 वैज्ञानिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  की  क्रियान्विति

 (sit  हरिश्चन्द्र  माथुर

 प  १५६३.  सरदार  इक़बाल  सिंह
 :

 श्री  राम

 क्या  वैज्ञानिक  waar  कौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैज्ञानिक  नीति  संबंधी  संकल्प  को  सभा-पटलਂ  पर  रखने  के  द  उनमें  उल्लिखित

 बातों  को  लागू  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है  ;

 वैज्ञानिकों  श्र  टेक्नालोजिस्टों  की  सेवा  शर्तों  में  किस  प्रकार  और  किस  हद  तक

 सुधार  किया  गया  करने  का विचार है  ?

 गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :

 १८  शआर  १९  १९४५८  को  वैज्ञानिक नीति  संबंधी  संकल्प को  कार्यान्वित करने  के  लिये

 वैज्ञानिकों  तथा  अर्य  लोगों  का  सम्मेलन  किया  गया  ate  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 है  जिसमें  सम्मेलन
 की  सिफारिशें  दी  गई  परिशिष्ट  ६  waar  संख्या  ५९]  सिफारिशों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 —

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 क्  प्रादेशिक  गोष्ठियां

 att  शिवनंजप्पा :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (=)  यह  सच  है  कि  यूनेस्को  भारत  में  दक्षिण  श्र  पूर्व  एशिया  के  लिये  दो  गोष्ठियों

 का  करेगा ;

 यदि  तो  इन  गोष्ठियों  में  कौन-कौन  से  विषयों  पर  चर्चा  की  जायेगी  ;

 ये  गोष्ठियां कब  होंगी
 ?

 शिक्षा  मंत्रो  क्या  ला०  से
 एक

 विवरण  सभा-पटल पर  रखा

 जाता
 है

 घीवर

 यूनेस्को  न  भारत  में  दक्षिण  शर  oe  एशिया  के  लिये  निम्नलिखित दो  गोष्ठियों  का  झ्रायो

 जन  किया है

 (१)  दक्षिण और  पुर्व  एरिया  के  लिये  शिक्षा  संबंधी  सुधारों के  बारे  में  गोष्ठी ।

 (२)  अआ्राधारभूत  शिक्षा  शर  सामुदायिक  विकास के  लिये  दृश्य  सहायक  वस्तुयें  संबंधी

 गोष्ठी  |

 प्रथम  गोष्ठी  नई  दिल्‍ली में  a4  अगस्त से से  ५  १९५८ तक  हुई
 कौर

 दूसरी  गोष्ठी

 नई  दिल्‍ली में  ८  से  २७  Reus  तक  हो  रही  है  ।

 कोयले  व्हा  उत्पादन

 TFQUGY  att  विमल  घोष  :  क्या  खान  और  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 क्या  सरकारी  सेक्टर  में  कोयला  उत्पादन के  लक्ष्य  का  पुनरीक्षण करने  का  कोई  विचार

 है  ;
 ar

 यदि  तो  उसका  व्योरा  क्या  है
 ?

 खान  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  सिंह  जी  नही ं।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नाटक  गोष्ठी

 1१५६६.  श्री क०  मे  मालवीय :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संगीत  नाटक  अकादमी  द्वारा  नाटक  गोष्ठी  की  रिपोर्ट
 भारत  सरकार  के

 विचारार्थ  प्रस्तुत  की  गई  है  ;  शर

 यदि  तो  सरकार इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने
 जा  रही

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  we  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ध््च्ष  कबीर )
 जिन

 रियों  पर
 सरकार

 को  करवायी  करना  था  उन्हें  संगीत  नाटक  अकादमी  ने
 इस

 मंत्रालय  के  विचार

 के  लिये  भेज  दिया  है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 भेज दी  गई
 जरूरी  करवायी  के  लिये  सिफारिशें  मुनासिब  अधिकारियों  के  पास

 दि  ।

 तेल  शोधक  कारखानों  का  मुनाफ़ा

 1 १५६५७.  श्री  नारायणन  कुट्ट  मेलन
 :

 खान  और  इंजन  am

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  करेंगे  जिसमें  यह  जानकारी  हो  :

 भारत में  तीन
 तेल  शोधक  कारखानों  ने  १९४७ में  कितना  मुनाफा  कमाया

 ;

 उस  वर्ष  इन  समवायों  का  शुद्ध  लाभ  कितना
 था  ;

 सेज
 क्या  इन  समवायों  ने  cae A)  के  सन्तुलन  पत्र  भारतीय

 प्राधिकारियों  के
 दिये है  ?

 न झर  तेल
 मंत्री

 के०
 हे०  :  कौर

 तेल
 समवायों  द्वारा  दी

 गई  जानकारी  दिखाने  वाला  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ६.  झनुबन्चं च्

 teat  ६०]

 odt  नहीं  ।  वे  शीघ्र  ही  समवायों  के  रजिस्ट्रार  के  पास  जमा  करा  देंगे
 ।

 रूरकेला  में  डीसिलीकोनाइ जग  प्लांट

 ५६८  भी  मुरारका  :  कया  खान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  है  कि  tat  इंटरनेशनल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  ने  सरकार को  दी  है

 कि  रूरकेला में  प्लांट  लगाया  जाये  ;

 यदि  तो  सुझाव कब  दिया  गया

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;  कौर

 ()
 इस

 परियोजना
 पर  कुल  कितना खर्च  होने की  है  ?

 लाग  घौर  इंधन  मंत्री

 दिसम्बर  REY  में  ।

 (7)  क्योंकि  डीसिलीकोनाइजिंग  प्लांट  की  श्रावष्यकता  के  संबंध  में  मतों  में  wat  है  इस

 करवाने  के  चालू  होने  पर  ही  भ्ावष्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 लगभग २  लाख  रुपये

 दक्षिणा  जोन

 ५६६.
 सी  तंगा मणि  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क्या  दक्षिणी  जोन

 हारा  श्लाघित
 का  गई  समिति

 को  सौंपा गया  है

 के  लिये  रीजनल  पावर  firs  का  मामला  दक्षिणी  क्षेत्रीय  परिषद

 क्या  समिति ने  झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया है  q

 क्या  सरकार  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति सभा-पटल पर  रखेंगी  ?

 संध जी  qt
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 गृह-कार्य  मंत्री  ato  ब०  :  जी

 तभी  नहीं  ।

 (7T)  समिति  अपना  प्रतिवेदन  क्षेत्रीय  परिषद  को  प्रस्तुत  |
 करेगी  ग्रोवर  परिषद  द्वारा  विचार

 करने के  पश्चात्  कार्यवाही  का  व्योरा  संसद्‌  के  पुस्तकालय  में  रख  दिया  जायेगा |

 घायल  इंडिया  )  लिमिटेड

 1*  १४५७०.  सरदार  इक़बाल  सिंह  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 ट्रायल  इंडिया  लिमिटेड  का  हाल  ही  में  जो  क्षेत्र  निर्धारित  किया  गया  है

 क्या  उसमें  किये  गये  प्राकृतिक  गैस  के  उत्पादन  की  मात्रा  निर्धारित  की  गई  है  ;

 यदि  तो  संचित  मात्रा का  भ्र नू मान  क्या है  ;

 घरेलू  शर  औद्योगिक  प्रयोग  के  लिये  यह  कब  उपलब्ध  हो  जायेगा  ?

 श्र  तेल  मंत्री  के०  Jo  झ्र ौर  ग्रासिम  ट्रायल  कम्पनी ने

 जो  निर्धारण  किया  उसके  आधार  पर  safes  गैस  का  उत्पादन  ३२०  लाख  घनਂ  फूट  प्रति  दिन

 है  ।  अभी  तेल  क्षेत्रों  की  संचित  मात्रा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  |

 प्राकृतिक  गैस  के  उपयोग  की  योजनायें  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  परामर्श  दाता

 कर  रहे  जब  तक  कोई  निश्चय  नहीं  हो  जाता  तब  तक  यह  बताना  सम्भव  नहीं  कि  घरेलू

 शद्योगिंक  इस्तेमाल  के  लिये  किस  तिथि  से  इसका  संभरण  आरम्भ  होगा  ।

 सेना  का  द्वितीय  नौ-प्रांगण

 श्री  संगण्णा  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेना  के  लिये  द्वितीय  नौ-प्रांगण  की  स्थापना  के  लिये  चित्का  झील  का  विकास

 करने  की  संभावना  पर  सरकार ने  विचार  किया है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  (att  रघु रामे या )  जी  a

 (a)  सेना  के  लिये  द्वितीय  नौ-प्रांगण  बनाने  के  लिये  चित्का  झील  का  उपयोग  करने की

 सम्भावना  पर  सविस्तार  विचार  किया  गया  था  परन्तु  यह  स्थान  उपयुक्त  नहीं  समझा  गया  |

 इस्पात के

 1*  P4VR  श्री  सूप कार
 :  क्या  खान  और  ईधन  मंत्री  यह  .  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  के
 तीन  वर्तमान  कारखानों के  विस्तार

 की  सम्भावना  श्र  इसमें  बचत  के  बारे  में  विचार  किया  है  ;  शर

 यदि  तो

 at  Siem
 निकला ?

 मूल  में
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 खान  शौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  att  .  साधारणतः

 मिलਂ  के
 प्राकार  पर  इस्पात

 के
 कारखाने  का  आकार  निर्भर  करता है  ।  इस  fee  से भिलाई

 झर  दुर्गापुर के  कारखानों  में  कुछ  वृद्धि  करके  उनका  १२५  १३'  ०
 लाख  टन  तक  विस्तार  किया

 जा  सकता  है  ।  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  का  विस्तार  १६'  ०  लाख  टन  तक  किया  जा.,सकता

 है  ।

 भिलाई  कौर  दुर्गापुर  इस्पात  कारखानों  के  नक्शों  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  बाद  मं

 इनकी  क्षमता  २५  लाख  टन  कर  दी  जायेंगी  |
 ध्  क्षमता  को  दोगुना करने  की  सम्भावना

 है  परन्तु  यह  विचार  करना  है  कि  उस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  कच्ची  सामग्री  से  इतना  बड़ा  कारखाना

 मितव्ययता पूर्ण  चलाया  जा  सकता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  के  निर्वाचन

 १४५७३.  श्री  जांगड़े  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  प्रविधिक  टेक्निकल  कठिनाइयों  के  कारण  मध्य  प्रदेश  विधान

 परिषद्‌  का  निर्वाचन  att  तक  नहीं  हो  कौर

 यदि  तो  सरकार इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करना  .  चाहती है  ?

 विधि  उपमंत्री
 हज़ार नवीस

 ः  जी  इस  बारे में  कोई  भी  प्राविधिक  कठिनाई

 नहीं  है  ।  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  उस  राज्य  से  संबंधित  स्थानीय  प्राधिकरणों

 की  सुची  जैसी  कि  वह  लोक  प्रतिनिधित्व  Reo  की  चौथी  अनुसूची  में  दी  गई  इस
 sy

 प्रकार  से  संशोधित  की  जानी  चाहिये  जिससे  *'मंडल  पंचायतें  क  स्थान  पर  करार  पंचायत  शब्द

 प्रतिस्थापित  हो  जाए  ताकि  नथी  विधान  परिषद्‌  की  रचना  के  प्रयोजन  के  लिये  स्थानीय  प्राधिकरण

 निर्वाचन  क्षेत्रों  से  निर्वाचन  संशोधित  सुची  के  आधार  पर  किया  जा  सके  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  g&Xo  को  कई  अन्य  बातों  के  साथ  उपरोक्त  प्रयोजन

 के  लिये  भी  संशोधित  करने  के  लिये  एक  बिल  संसद  के  इस  चालू  सत्र  में  १६  १९४५८  को

 पेश कर  दिया  गया है  ।

 सन्दल  श्राडनेंस  देवकी

 श्री  स०  म०  बनर्जी
 1१४७४

 f  श्री  तंगामणि

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सेंट्रल  asia  छेत्री में  स्थानीय  खरीद में  हुई  कुछ  बेकायदगियों  की  जांच

 करने  के  लिये  एक  समिति  fast  की  गई  है  ;

 यदि  तो  जांच  किस  प्रकार की  जा  रही  हैं  ;  कौर

 क्या  मंत्रालय  को
 प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किया  गया है
 ?

 उपमंत्री  रघु रामे या )  :  से  .  पूर्वी  कमानਂ  मुख्यालय  ने  इसकी  जांच
 करने  के  लिये  जांच  न्यायालय  नियुक्त  करने का

 rae  दिया  है
 कि  केन्द्रीय  युद्ध  सामग्री

 मल  अंग्रेजी  मे में
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 छुटकी  द्वारा  स्थानीय  खरीद  करते  समय  किन  परिस्थितियों  में  प्रक्रिया  संबंधी  बेकायदगियां  की

 |  जांच  न्यायालय  ने  जांच  समाप्त  कर  ली  है  कौर  कार्यवाही  के  विवरण  छानबीनਂ  की  जा

 रही
 है  ।

 पुलिस  विभाग  में  गेर-सरकारी  खोजी

 FQYIOY  श्री  To  ला०  बारूपाल  :  कया  हल्का  मंत्री  यह  बताने की  ठप्पा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  पुलिस  विभाग  ड्कंती  शादी  करने  वाले  अपराधियों

 का  पता  लगाने  %  लिये  विशेषज्ञों  तथा  अनुभवी  गेर-सरकारी  खूबियों  की  सेवाओ ंसे  भी  लाभ

 उठाता  र

 यदि  तो  इस  समय  सरकार  की  करी  में  ऐसे  कितने  विशेषज्ञ  हूं
 ?

 गह-कार्य  मंत्री  गो०  (a)  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 समुद्र  सोमा  शुल्क  नियम  पुस्तिका

 PY  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  Ph4k AH TATT तक  तैयार  की
 गई  समुद्र  सीमा  शुल्क  नियम पुस्तिका

 का  नवीनतम  संस्करण we  भी  पुरी  तरह  तैयार  नहीं  gar जो  उसे  जनता  को  दिया  जा  सके

 ate

 यदि  तो  नियमों  को  नियमित  रूप से  लागू  करने  के  लिये  सरकार ने  कया  कार्यवाही

 की  अथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 उपमंत्री  ब०  रा०  :  जी  हां  ।  नियम  पुस्तिका  के  वर्तमान

 जो  कि  छुपा  t—F  शुद्धि  पत्र  जारी  करके  ठोक  रखा  |  30  eyo dH wl Wala तक  की  प्रविधि

 के लिये
 दो  शुद्धि पत्र

 सामान्य  विक्रय
 के

 लिये  दिये जा  चुके  हूं
 ।  ३०

 geyser  तक  के
 तीन

 शुद्ध
 पत्र  छप

 नियम  पुस्तिका  का  संस्करण  लगभग  तयार  हो  चुका है  और  वर्ष

 णा लय  को  भेज  दिया  जायेगा  ।  तराशा  है  कि  इसकी  प्रतियां  १९४५९  के  प्रारम्भ  में  लोग  खरीद

 सका  |

 ्रनुूसुचित  जातियों  कौर  अ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  का  कल्याण

 1*  QYiBy.  श्री  दलजीत सिंह  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  इस  बात  का  ध्यान  रखने  के  लिये  कोई  संस्था  बनाई है  कि  अस्पृश्यता

 अनुसूचित  निवारण  श्र  अ्रनसूचित  जातियों  तथा  प्राचीन  जातियो ंके  कल्याण  के  लिये  राज्य

 सरकारों  श्र  गैर-सरकारी  संस्थापकों  को  दी  गई  राशि  का  दुरुपयोग  न  हो  ;  श्र

 यदि  तो  इस  संस्था  का  ब्योरा कया  है  ?

 पगाह-कायें  उपमंत्री  भर  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता है  |  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६१]

 मूल  प्रोग्रेस  में
 ।
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 तेल  के  लिये  छिद्र  करना

 |  श्री  राम  कृष्ण :

 सरदार  इक़बाल  सिह

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :

 श्री  दी०  च०  फार्मा  :

 1१५७८.  श्री  बाल्मीकि :

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती :

 श्री  त्रिदिव  कुमार

 श्री  सर  पांडे
 :

 श्री  विश्वनाथ  राय :

 कया  खान  और  इंधन  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें

 यह  जानकारी  हो  ।

 geua H (32 में  (३१  तक  )  कितने  और  किन  किन  स्थानों  पर  तेल  के  लिये  छिद्

 किय  जा  रहेगें  ate  क्या  प्रगति  हुई  है  |

 इसी  में  कितने किन-किन  स्थानों पर  सफलता  न  मिलने  के  कारण

 छिद्र  करने  का  काम  बन्द  कर  दिया  गया  ;

 क्या  छिद्र  करने  का  काम  बन्द  करने  से  पुर्व  भारतीय  इंजीनियरों की  रायली  गई

 क्या  में  सरकार  किसी  नये  क्षेत्र  में  तेल  की  खोज

 ह  1
 ह

 यदि  तो  उन
 स्थानों

 के  नाम  कया
 ak

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  तेल  के  लिये की  गई  खुदाई  पर  तेल  कौर  प्राकृतिक गैस  झ्रायोग

 ने  कितना  खरच  frat  ?

 खान  शौर  तेल  मंत्री  क०  दे०  :  से  (=)  एक  जिसमें

 भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  गई  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,

 अनुबन्ध  संख्या  ६२]

 नवीनतम  ated  एकत्र  किये  जा  रहेहें  प्रौढ़  स'भा-पटल  पर  रख  दिये  जायेंग े।

 इस्पात  कारखानों  के  इंजीनियरिंग

 1१५७९.  श्री  क्या  खान  शर
 इंधन  मंत्री

 १४५  १९५८
 के

 तारांकित  प्रदान
 संख्या

 १६७०
 के
 उत्तर

 के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने की  कृपा
 करेंगेकि  :

 उस  समवाय  का  स्तर  कौर  अनुभव क्या  हें  जिन्हें  ब्लास्ट  इस्पात  को  ढालने ~  x  i
 सौर  अन्य  सहायक  कामों  के  ३  करोड़  रुपये  से  अधिक  के ठेके रि दि aq

 क ब A
 क्या  उपरोक्त समवाय  को  दिये  गय  SH  सफल  रहे  प्रो  समय  पर  काम  पुरा  कर  दिया

 गया  था  ;  कौर

 —_———
 यदि  तो  कितना  विलम्ब

 हुआ  कौर  काम  में  क्या  त्रुटि  रही
 ?

 faa  अंग्रेजी  में

 1Blast  Furnace
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 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  वह  पुराने  पर  अ्रनुभवी

 ठेकेदारों  का  एक  समवाय  है  जिन्होंने  देश  भर  में  सिविल  इंजीनियरिंग  निर्माण  काय  किया  है
 कौर

 इस  समय  भी  कर  रहे  हूं  ।  उन्होंने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  मिलिटरी  इंजीनियरिंग

 पत्तन  न्यास  ,  लोक  निर्माण  ग्रां श्र  प्रदेश  स्टैन वेक  बम्बई

 श्र  कार्य  अभी  हो  रहा  पुनरीक्षित  काय  क्रम  के  भ्रनुसार

 काम  हो  रहा है  ।

 आदिवासियों का  धर्म  परिवर्तन

 श्री  सुबोध

 श्री  स०  चे  सामन्त
 |

 Lat
 हरविन्द  घोषाल

 ह॒  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह

 क्या  सरकार का  ध्यान  उन  समाचारों की  कौर  किया  गया

 Ves  के  बाजार  पत्रिकाਂ  में  प्रकाशित  हुये  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  विशेष  कर  aaa

 दीनाजपुर में  ईसाई  धर्म-प्रचारक  निरक्षर  श्रादिवासियों  को  मजबूर  करक  उन्हें  ईसाई  बना  रहे  हें  ;

 क्या  बिहार  राज्य  में  भी  विशेष  कर  छोटा  नागपुर  डिवीजन  में  इस  प्रकार  लोगों  को

 ईसाई  बनाया जा  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हें  ;  AK

 इन  को  रोकने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ।

 भारत  सरकार  के  पास गृह-कार्य  मंत्री  ato  ब०
 शर

 उपलब्ध  जानकारी  के  ग्रीस  इसਂ  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिलता  ।

 शरर  प्रशन  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 दिल्‍ली  मं  सायंकालीन  कालज

 १५८१  सरदार  इक़बाल  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय ने  दयाल  सिंह  कालेज  न्यास  को  दिल्ल  में  पंजाब

 सिटी
 कैम्प  कालेज  के  स्थान  पर  सायंकालीन  कालेज  खोलने

 की
 स्वीकृति  दे

 दी  कौर

 यदि  तो  पंजाब  विश्वविद्यालय  )  दिल्‍ली के  कितने  छात्र  शर  कर्मचारी

 उस  कालेज  में  लिये  जायेंगे  ?

 परीक्षा  मंत्री
 का ०  ला०

 :  और
 .  पंजाब  यूनिव  सिटी  कम्प

 कालेज  के  स्थान  पर  जो  चार  कालेज  खोले  गये  हैं  उनमें  से  एक  दयाल  सिंह  कालेज  न्यास  का  कालेज

 भी  उसी  मे  है  ।  दयाल  fag  कालेज  किसी  छात्र  को  नहीं  लेगा  क्योंकि  कैम्प  कालेज  प्रावस्थाबद्ध

 कार्यक्रम  केअनुसार  बन्द  हो  जायेगा  ।  अभी  इस  ब्नारे में कुछ कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  दयाल  सिंह

 कालेज  न्यास  को  कितने  कर्मचारियों  तौर  अध्यापकों की  आ्रावश्यकता  होगी  कौर  उन  मे ंसे  कितने

 कम्प  कालेज के  कर्मचारियों  में  से  लिये  जायेंगे  |

 मल  मे



 ३े€७४  लिखित  उत्तर  २४  १९५८

 मद्रास  को  लोह  शीर  इस्पात  का  संभरण

 श्री  तंगामणि  खान  पौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  SeYo-Xs A ARIa UsT में  मद्रास  राज्य  को  लोहे  कौर  इस्पात की  मांग  की

 तुलना में  संभरण  बहुत  ही  कम  किया  कौर

 सरकार  ने  राज्य  की  मांग को  पूरा  करने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 खान  श्र  इबन  मंत्रਂ  कना गा ' ्य (ज |  स्वर्ण  :  देश
 में  इस्पात  की  कमी

 को  देखते  हुये  मद्रास  को  दिया  गया  संभरण  सन्तोषजनक  नहीं  था  ;  अ्रौर

 देश  में  तैयार  इस्पात  के  उत्पादन से  g&Go  तक  १३  लाख  टन  से  बढ़ा  कर
 ४५  लाख

 टन  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है  ।  यदि  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  गई  तो  देशीय  संभरण  की

 कमी  को  पुरा  करने के  लिये  इस्पात  का  अ्रायात किया किया  जायेगा |

 दिलों  जन  संभरण  जांच  समिति

 1१५८३.  fat  स०  स०  बनर्जी  :

 श्री  तंगामणि  :

 कया  गृह-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही
 में  दिल्ली  में

 जल  संभरण  में  हुई  गड़बड़  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त

 की  गई  समिति ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  ax

 यदि  तो  समिति
 ने

 बया  सिफारिशें  की
 हैं

 ?

 समिति  के  निष्कर्ष  निम्नलिखित  हैं

 (१)  जिस  ga  &
 यमुना  नदी  की  धारा

 से
 पानी  लिया  जाता  था

 उस
 धारा  में  पानी

 कम  हो  जाने के  कारण  पीने के  पानी  के  संभरण का  संकट  था  ॥

 असाधारण  रूप  से  एक  लम्बे  नर्स  तक  नदी  में  बाढ़  के  परिणामस्वरूप जिस  धारा

 से  कुयें में  पानी  आता था  उस  के  मार्ग  में  रेत  भर  जाने  के  कारण बाधा  उत्पन्न

 हो  गई थी

 (२)  यह
 संकट

 mates  था  पर
 जितनी  कठिनाई  हुई  है  उसे  कम  किया  जा  सकता

 थ  ।

 (३)  जहां  तक
 उत्तरदायित्व

 का  सवाल  है  समिति  ने  बताया  है  कि  पुरा  प्रयत्न  करने  के

 बाद  भी  समिति  की  उप पत्तियां  अन्तिम  नहीं  समिति  ने  सिफारिश  की

 है  कि
 उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने के  लिये  अधिक  विस्तृत  शर  ब्योरेवार

 जांच  की  जाये  |

 (४)  चालू  मौसम में  यमुना  में  बाढ़  आने  के  कारण  जल  संभरण  का  ऐसा  संकट  दोबारा

 निदा  हो  जाये  इसलिये  समिति  ने  कुछ  तत्कालिक शौर  अल्पकालीन  कार्यवाही

 की  सिफारिश  की  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ग्रसित  भारतीय  माध्यमिक  दिक्षा  परिषद्‌

 श्री  दी०  च०  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  अखिल  भारतीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद्‌ के
 विधान  तथा  कार्यों

 में  कोई

 परिवहन  करने  का  विचार कर  रही  शर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा है  ?

 ्  घ
 शिक्षा  dat  का०  ato  :  यह  मामला  |  कि  ह  चारा  शरीन  है  ।

 नगरीय  समाज  कल्याण

 १२६०१.  श्री  क्या  शिक्षा  मंत्री  १  १९५८ के  अतारांकित  प्रशन  संख्या

 ३१११  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  बातें  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  कितने  नगरीय  समाज  कल्याण  केन्द्र  खोले

 जायेंगे  ?

 पिछले  दो  वर्षों
 में  हर  एक  राज्य  में  दौर  हर  जिले  में  कितने  केन्द्र  खोले  भ्र ौर

 ये  किन
 रोजगारों  के

 लिये  खोले  गये  हैं
 ?

 मंत्री  कहा  ला०  :  से  (7)  बम्बई  att

 हिमाचल  केरल  ,  मै  पश्चिम  तथा  जम्मू और  काश्मीर  राज्य  सरका  रों

 के  उत्तरों  की  अभी  भी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  उनसे  फिर  से  यह  प्रार्थना  की  कि  वे  अपेक्षित

 कारी  जल्द  भेज  दें  ।

 मैसूर  के  स्मारक

 1२६०२.  श्री  सीरिया  :  :  क्या  duties  गवेषणा  ale  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  ७

 १९५८  के  ग्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  २११८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  एक  ऐसा  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखने  की  कृपा  करेंग  जिसमें  मैसूर  राज्य  के  मं  स्मारकों  तथा  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्थानों  के  नाम

 दिये  हों  पौर  १९५७-५८  तथा  PEXG—NE  शादी  में  उनके  संरक्षण  के  लिये  निर्धारित

 रकम  दिलो  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  त्र  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  हिमायत
 :  लोक  सभा  के

 पुस्तकालय  में  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।  अनुक्रमणिका  संख्या  एल॑  ठो  '€४५३/  ५८]

 श्रतुसुचित  ख़ादिम  जातियों
 को  कानूनी  सहायता

 1२६०३.  श्री  पांगरकर  क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 च
 अनुसूचित  afer  जातियों  को  कानूनी  सहायता  मुफ्त  में  ने  के  लिये  OCR a3

 में  बम्बई  राज्य  को  केन्द्र  द्वारा  कितनी  रकम  निर्धारित  की  गई  थी  ;

 इस प्रयोजन के  लिये  वास्तव  में  कुल  कितना  रुपया  खर्चे  हुमा  है  ;

 इससे  कितने  व्यक्तियों
 को

 लाभ  gare  ?

 मूल  waist  में
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 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  चूंकि  PEXYW—YUG  में  अ्रतुसुचित

 जातियों  को  मुफ्त  कानूनी  सहायता  देने  की  कोई  योजना  बम्बई  सरकार  ने  नहीं  चलाई  अतएव  उसे

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  रकम  बांट  में  नहीं  दी  गई  ।

 शर  ret  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 बम्बई  में  आदिवासी

 1२६०४.  श्री  पाटेकर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्राणी  वासियों के  सामाजिक  एवं  प्राथमिक  विकास
 की  पुनरीक्षित

 बम्बई  सरकार  से  प्राप्त  हो  गई  कौर

 यदि  तो  इसके  लिये  बम्बई  सरकार  की  वित्तीय  झ्रावश्यकतायें  कितनी  हैं
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री
 :  al  राज्य  के  क्षेत्र में  आने

 वाली

 अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  एक  पुनरीक्षित  योजना  प्राप्त  हो  गई

 १६१.९१६  लाख  रुपये  |

 बम्बई  उच्च न्यायालय

 1२६०५.  श्री  पांगरकर  कया  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५६-५७  PEXRV— YS  में  अलग  प्लग  बम्बई  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  में

 कुल  कितनी  लेख  याचिकायें दायर  की  गई  हैं

 प्रत्येक  वर्ष  की  wert  wert  कितनी  याचिकायें  alt  भी  विचाराधीन  कौर

 में  याचिकाओं  के  निपटान में  विलम्ब  होने  का  कया  कारण है  ?

 मंत्री  गो०  ब०  बम्बई  उच्च  न्यायालय में  SEXE—YY

 और  aS  AV—-4G  में  १८९०  कौर  १७३६  याचिका यें दायर  की  गई  थीं  |

 इनमें से  ११८  ate  १२६  अभी  भी  विचाराधीन हैं  I.

 PEXG—XY  की  सभी  ११८  लेख-याचिकायें  दीवानी  मामलों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 अधिकांश मामलों  में  पेशी  की  तारीख बढ़ा  दी  गई  हैं  ।  कुछ  मामले  इस  लिये  निलम्बित  हैं  क्योंकि

 उनकी  अपील  सर्वोच्च  न्यायालय  में  की  गई  है  कौर  उसका  निर्णय  नहीं  कुछ  मामले  नागपुर

 के  खंड  न्यायालय  में  इसलिये  विचाराधीन  हैं  कि  उन  पर  उच्च  न्यायालय  के  सम्पूर्ण  भाग  के  निर्णय

 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है
 ।

 सब  उच्च  न्यायालय  का  निणंय  प्राप्त  हो  गया  है  कौर  श्री  ये  मामले  नागपुर

 के  खंड  न्यायालय  द्वारा  शीघ्र  ही  निपटा दिये  जायेंगे  |

 पुलिसमैन

 1२६०६.  श्री  पांगरकर
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  anf  ऐसे  कितने  पुलिसमैन  काम  कर  रहे  हैं  जिन्हें

 जून  १९५८  की  अवधि  में
 भ्रष्टाचार  के  लिये  गिरफ्तार  किया  गया  है  तथा  दंड  दिया गया

 कौर
 -

 मूल  sat  में
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 इसी  भ्र वधि  में  कितने  पुलिस  मेनों  की  सर्वोत्कृष्ट कुशल  सेवा  के  लिये  इनाम  दिये
 ~  a.

 गय

 bs  ५

 मंत्रो  गो०  ब०  पंत  )  दो  पुलिस  मेन  गिरफ्तार  किये  गये  थे

 जिनमें  से  एक  को  दंड  दिया  गया  है  |

 ११२२.

 केन्द्रीय  सचिवालय  में  स्थानापन्न  नियुक्तियां

 1२६०७.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  शीघ्र  लेखक  सेवा  में

 ऐसी  कितनी  स्थानापन्न  नियुक्तियां  हुई  हैं  जिन  पर  लोग  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  से  काम  कर  रहे

 नः

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  erat  के  जरिये  )  उपर्युक्त  सेवाओं

 के  लिय  योग्य  घोषित  किये  गये  व्यक्तियों  को  इन  स्थानापन्न  कर्मचारियों के  बदले  में  रखा  जायेगा  ;

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  की  उक्त  सेवाश्ों में में  बिना  परीक्षा  के  लोगों  को  भर्ती  करने

 की  कोई  संख्या  निश्चित है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  जानकारी  तुरंत  नहीं  मिल

 सकती ।

 केवल  उन्हीं  wary  पायें  गये  शीघ्र  लिपिकों  के  स्थान  पर  योग्य  उम्मीदवारों को

 जिनकी  नियुक्तियां  भ्रन्तः:कालीन  थीं  ।

 शीघ्र  लेखकों  की  निम्नतर  श्रेणी में  नियुक्तियां  परीक्षा  के  आधार पर  की  जाती

 हूँ  परन्तु  ऊंची
 श्रेणी  में  पदोन्नतियों परीक्षा  द्वारा  न  हो  कर  चुनाव  द्वारा होती  हैं

 विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षा के  आधार  पर  किये  गये  कुछ  थोड़े  से  ऊपर  डिवी  जन
 erat  को  छोड़  कर

 सभी
 पलकों  को  बिना  किसी  प्रतियोगी  परीक्षा  के  नियुक्त  किया  गया  है

 उन्हें  भ्र पर  या  at  भी  डिवीजन  में  नियुक्त  कयों  न  किया  गया  हो
 ।

 भिलाई  इस्पात  परियोजना  में  अ्रनुसुचित  जाति  के  कर्मचारी

 २६०६.  श्रीमती  मिनीमाता :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 भिलाई  इस्पात  परियोजना  में  अब  तक  श्रेणी २  ate  श्रेणी  ३  के  पदों  पर  अनुसूचित

 जातियों के  कितने  लोगों  को  भर्ती  किया  गया  झर  उनमें  से  कितनों  को  घर  दे  दिये  गये  कौर

 क्या  सरकार  परियोजना  के  प्राधिकारियों  को  अनुसूचित  जातियों के  लिये

 पद  रक्षित करने  की  निदेश दे  दिया  है  ?

 खान  कौर  ईंधन  मंत्री  स्वर्ण  भिलाई  इस्पात  परियोजना
 में  अरब

 तक
 भर्ती

 किये  गये  श्रेणी  २  श्र  श्रेणी  ३  के  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों की  संख्या

 ३३

 ee  ee

 faa  dat  में
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 अनुसूचित  जातियों  के
 कर्मचारियों  को  दिये गये  घरों  की  सुचना इस  समय  उपलब्ध नहीं  है

 क्योंकि  घरों  का  बैटन  इस  भेदभाव  पर  भ्राधारित नहीं  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  लिये  पद  रक्षित  करने  भारत  सरकार  द्वारा  समय

 ससमय  पर  जारी  किये गये  आदेशों  का  निदेश  दे  दिया  गया  है  |

 केरल  राज्य  बेक  की  स्थापना

 (६०९  श्री  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इंडो  मरकेन्टाइल  एरणाकुलम  राज्य  )  के

 हिस्सेदारों  का
 इस  सम्बन्ध  का  अभ्यावेदन  प्राप्त  gare  कि  उक्त  बैंक  को  ट्रावनकोर  बैंक  लिमिटेड

 में  मिला  दिया  जाये  ;

 क्या  केरल में  केरल  राज्य  बैंक  स्थापित  करने  प्रो  उसमें  इंडो  मरकेन्टाइल

 को  मिलाने का  कोई  प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 तथा  अरसे  निक  व्यय  मंत्री  गोपाल  afar  केरल  बंक

 कर्मचारी  संघ  ने  यह  सुझाव  देते  हुये  एक  अ्रभ्यावेदन किया  है  कि  इंडो  मर्केन्टाइल बैंक  को  या  तो

 भारत के  राज्य  बैंक  में  या  त्रावणकोर बैंक  में  मिला  दिया  जाये  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  करने

 के  लिये  इंडो  मर्केन्टाइल बैंक  की  साधारण  सभा  की  बैठक  बुलाने  वाली  सुचना  की  प्रतियां
 एक

 सरकारी  हिस्सेदार  द्वारा  कुछ  समय  पहिले  समुदायों  के  त्रिवेन्द्रम  तथा
 भारत

 के
 चीजें

 बक  को  भेजी  गई  थीं  |

 नहीं ।  इस  संघ  ने  2eyo UH में  एक  ऐसा  सुझाव  भेजा  था  कि  केरल  में  राज्य

 से  सम्बद्ध  सभी  बैंकों  को  मिला  कर  केरल  राज्य  बैंक  बना  दिया  जाये  ।

 चूंकि  बैंकों  के एकीकरण  wre  पुनर्गठन का  प्रबन्धकों  ate  हिस्सेदारों पर

 भूत  निर्भर  है  अतएव  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  कार्य  वाही  किये  जाने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 ~
 उड़ीसा  उच्च न्यायालय मं  आयकर  के  मुकदमे

 1२६१०.  श्री  बि०  च०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  नि

 2exXV  में  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  में  झ्रायकर  के  कितने  मुकदमे  स्वीकार  किये  गये ~
 भ्र ौर थे  2

 जब तक  इन  मुकदमों में  से  कितनों  का  फैसला  हो  चुका है  ?

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री

 गोपाल

 :  उड़ीसा  उच्च

 न्यायालय  में

 इन में  से  अरब  तक  १  मुकदमे  का  फैसला  हा

 उड़ीसा  राज्य  में  लघु  बचत  योजना

 1२६११.  श्री  बि०  चं०  प्रधान  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  gaUSG

 में  अब  तक  उड़ीसा  राज्य  में  लघु
 बचत  योजना  के  श्रंतगंत  किनी  रकम  जमा  हुई  है

 *

 मूल  क ५. #ह०  में
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 तथा  a wal  निक  व्यय  मंत्री  गोपाल
 :  जनवरी से  अगस्त  9eus ah At तक  की

 अवधि
 में  उड़ीसा  राज्य  में  जमा  की  गई  कुल  राशि  लगभग  ६७  लाख  रुपये  है

 ।

 भारत से  विदेशों  को  atc  विदेशों से  भारत  को  घन  भेजा  जाना

 1२६१२  श्री  दिनेश  सिह  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसे  कितने  देश  हैं  जो  भ्रपने  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रक  प्राधिकार  की  मंजूरी  लिये  बिना  ही

 बलों  के  जरिये  भारत  को  सीध ही  धन  भेजते  Ak

 किन  देशों  को  भारत के  रिजर्व  बैंक  की  शभ्रतुमति  लिये  बिना  ही  भारत  से  धन  भेजें

 जा  सकते हूँ  ?

 तथा  wae  व्यय  मंत्री  गोपाल  सरकार को  इस  सम्बन्ध में

 पूरी  जानकारी नहीं  है  ।  अधिकांश  देशों  में  किसी  न  किसी प्रकार का  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण है

 परन्तु  कुछ  ऐसे  aaa भी  ह  जे  से  अ्रमेरिका  शर  स्विजरलैंड  जहां  से  सब  देशों  को  बिना  रोक  टोक

 के  धन  भेजा  जाता  है  ।  पौंड-पावना  क्षेत्र  में  भी  ब्रिटेन  तथा  ऐसे  उपनिवेशों  में  जो  पौंड  पावना  क्षेत्र

 मे  जाते है  दूसरे  देशों  में  रुपया  भेजने  का  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  है  ।  इनमें  भारत  भी  शामिल  है  ॥

 रिजर्व  बैक  की  अ्रनूमति  के  बिना  क  नेपाल  ate  तिब्बत  क्षेत्रों को  ही  भारत

 पैसा  भेजा  जा  सकता  अन्य  देशों  के  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  प्रतिबन्ध  लागू  होते हैं

 केन्द्रीय  वेतन  मान

 1२६१३.  श्री  तंगामणि  :  क्या  वित्त  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने की

 कृपा  करेंगे कि  जिसमें  केन्द्र  के  अ्रंतगत  विभिन्न  मंत्रालयों  के  वर्ग  १  श्रौंर वर्ग वग  २  के  अघिकारियों के  वेतन

 मान  दिये  हों
 ?

 तथा  atte  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी  ):  केन्द्रीय  सरकार के  अधीन  aT
 १

 कौर  वर्ग  २  के  भ्र धि कारियों  के  नमूने  के  तरे  तन  मानों  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]  १  प्र  वर्ग  २  के  अधिकारी  इन्हीं  वेतन

 मानों  अथवा
 उनके  भीतर  ही  रखे  जाते  हूँ  ।  परन्तु  वर्ग  २  के  म्रन्तगत  केन्द्रीय  सरकार

 में  विभिनन  मंत्रालयों में  जितन  भ्रमणकारी हूँ  उनके  वेतन  मान  की  जो  जानकारी  माननीय  सदस्य  ने

 मांगी है  वह  एकत्रित  की  जा  रही  है  ale  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी ।

 मणिपुर  श्रादिमजाति गृह  निर्माण  योजना

 1२६१४.  श्री  ले०  सिह  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मणिपुर  में  श्रादिमजाति गह  निर्माण  योजना  के  लिये  PEU—¥s  कौर  PEYG—NE

 के  लिये  कितनी  रकम  रखी  गई  है
 ?

 क्या  PeYV—¥S  के  लिये  निर्धारित  रकम  को  खर्च कर  दिया गया  है  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 उपमंत्री  सालाना  १  लाख  रुपय  |

 नहीं  ।

 अंग्रेजी  में
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 कारण  इस  प्र  कार  हैं  :--

 (१)  नालीदार  दिनों  की  कमी  ।

 (२)  इस  योजना  का
 लाभ  उठाने  वाले  व्यक्तियों  के  तथा  उन  गांवों  के  चुनाव  में  देर

 जहां  योजना  शुरू  करनी  थी  ।

 मनीपुर  मं श्रादिम जाति के होस्टल जाति  के  होस्टल

 1२६१५.  श्री  ले०  सिह  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७  शर  ges  में  अरब
 तक

 श्रादिमजाति
 कल्याण  विभाग  के  अन्तर्गत  मनीपुर

 में  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  कितने  होस्टल  खोले  गये  हैं  ;

 aa  कल  उनमें  भ्रादिमजाति के  कितने  विद्यार्थी रखे  गये  हैं  ;  ar

 क्या  इम्फाल के  ख़ादिम  जाति  होस्टल  में  पानी  बिजली तथा  फर्नीचर  की  व्यवस्था

 है
 ? .

 उपमंत्री  :  प्रश्न  से  सम्बन्धित  वर्षों में  श्रादिमजाति

 कल्याण  विभाग के  श्रन्तगंत  श्रादिमजाति के  लिये  २८  होस्टल  खोले  गये  हैं  ।

 लगभग  १,१००  ।

 इम्फाल  के  महिला  होस्टल  में  बिजली  ake  फर्नीचर की  व्यवस्था  है  तथा  पुरुषों

 के  होस्टल  में  केवल  फर्नीचर की  व्यवस्था है  |  प्रशासन  हारा  बिजली  तथा  पाती  की  अलग  से

 सुविधा  देने  की  संभावना पर  इस  दृष्टि  से  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  क्या  ये  दोनों  सुविधायें

 इम्फाल  में  बिजली  तथा  पानी  के  संभरण की  ्  स्थिति के  भीतर  ही  दी  जा  सकती  हैं  ।

 गंवेषणायं

 1२६१६.  श्री  श्रीनारायण  दास :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  विश्वविद्यालयों के  विभागों  तथा

 कोत्तर  शिक्षक  प्रशिक्षण  कालेजों  द्वारा  की  गई  गवेष्रणाश्रों  के  परिणामों  को  संकलन  हो  गया  है

 क्या  उन्हें  प्रकाशित कर  दिया  गया  है  ;

 कौर

 १९५६,  Pex  १९५८  में  ae  तक  कुल  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई

 क्या  यह  योजना  भविष्य  में  भी  जारी  रहेगी  ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०
 ज्योंही  महत्वपूर्ण  गवेषणा  परियोजनाओं

 के  परिणाम  तैयार  हो  जाते  उनका  संकलन  कर  उन्हें  प्रकाशित  कर  दिया  जाता  है  ।

 aq
 e

 (=)

 (  रुपये  )

 EXE
 &9,9 २

 १९५७  १,  १२,१८५ रे
 9euo FATA में  अब  GY,RXLY

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  झ्र वधि  में  इस  योजना  को  चालू  रखने का  प्रस्ताव

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भिलाई  इस्पात  कार खान  के  कर्मचारी

 1९६१७.
 श्री  राम  कृष्ण :

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 क्या  खान  इंजन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 श्राजकल  भिलाई  इस्पात  संयंत्र में  कितने  स्थायी  तथा  भ्र स्थाई  कर्मचारी  श्र

 PEYT-YE  में  कितने  अ्रस्थायी  ate  कितने  स्थायी  कमेंचारी  लिये  जायेंगे  ?

 खान  कौर  इंजन  मंत्री  चका नक स् गं  “83)  वास्तव  में  रूढ़िगत wet

 के  अनुसार  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  कोई  स्थायी  पद  नहीं  सीधी  भर्ती  वारा  रखे  गये  व्यक्तियों

 की संख्या  अगस्त  १९४५८  के अ्रन्त तक ६०१० तक  ६०१०  थी  |

 इसी  प्रकार  PERLE  में  ऐसे  ही  ७६५०  व्यक्ति  रखने  की  की  जाती  है  ।

 इसके  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखें  गये  लगभग  १०,०००

 शर  ठेकेदारों  द्वारा  रखे  गये  लगभग  SY¥,000 ATT = 1 मजदूर  हैं  |

 महेन्द्रगढ़  मं  निक्षेप

 1२६१८.  श्री  राम  कृष्ण
 :

 करेंगे कि  महेन्द्रगढ़  जिले  में  किस  सीमा  तक  निम्नलिखित  घुटनों  के  निक्षेप  पाये  जाते  हैं
 ——

 चूने  का  पत्थर  ;

 लोह  अ्रयस्क  ;

 दर तांबा

 शीशे  की  रेत
 सैंड  )

 खान  कौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  :
 चूने  का  पत्थर  महेन्द्रगढ़  जिले  A

 चून
 के  पत्थर  के  निक्षेप  का  पता  नहीं  लगा  है  ।

 लौह  वयस्क  :  ढोर-घन  चोली--म्रंतरी  बिना  किपूर  में  अच्छी  कोटि  का  लौह  वयस्क

 कुल  निक्षेपों का  अनुमान  १५  लाख  टन  के  लगभग  है
 ।  इस  wae में  ६४  प्रतिशत  लोहा

 इसमें फासफोरस की  मात्रा  काफी  भ्रमित  है  ;

 तांबा
 :

 तांबा  भी  महेन्द्रगढ़ जिले  में  कहीं  पाया  गया  ।

 संगमरमर
 :  संगमरमर  के  निक्षेप  भी  लौह  झर यस्क  के  निक्षेपों  के  पास

 संतरी  बिहारीपुर  में  ही  है
 ।  इन  की  कोटि  अथवा  मात्रा  का  अन्दाजा  अभी

 तक  नहीं  बनाया

 |

 stat  की  रेत  :  काफी  seat  कोटि  की  शीशे
 की  रेत

 के  निक्षेप  महेन्द्रगढ़  जिले  के  रेल  प्रौर  कालिया ना  के  पूर्वी  क्षेत्र में  मिले  हैं
 ।

 इनका  प्रभी  अप्रमाणित

 —
 अन्दाजा  केवल  २,०००  टन  के  लगभग  है  ।

 श्कील  भ्रंप्रेजी  में

 216  A
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 बेकार

 (  थी  राम  कृष्ण :

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 श्री  दो०  Wo  फार्मा  :

 श्री  राधा रमण  :

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 श्री  पाणिप्रह्ठी  : 1२६

 att  हरविन्द  घोषाल  :

 |
 श्री  कलिका fag  :

 डा०  राम  gan  fag
 :

 श्री  दलजीत  fag :

 Lait  वासुदेवन  नायर  :

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शिक्षित  लोगों  से  बेकारी  दूर  करनें  के  सम्बन्ध  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 के  गत  तीन  वर्षों में  ६,०००  शिक्षकों  की  नियुक्ति  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  विस्तार से  यह  क्या  ak

 क्या  इस  पेर  सभी  राज्य  सरकारों  के  मत  प्राप्त हो  गये  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  जी  हां  |

 शौर  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट

 ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६४]

 नाटक  के  विभिन्न  रूपों  का  संरक्षण

 1२६२०.  शो  राम  कृष्ण  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-क्राय॑  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करने  कि
 :

 क्या  देदी  के
 विभिन्न

 भागों  में  नाटकों  के  विभिन्न  रूपों  सर्वेक्षण पुरा  कर  लिया

 गया  है  ;  शौर

 )  यदि  तो  सर्वेक्षण का  परिणाम  क्या  है  ?

 वैज्ञानिक  naam  श्र  सास्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  :  नहीं  ॥

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  स्कूल

 1२६२१. श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  १४  ae eo  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या

 २४१३  के  उत्तर  के  संबंध  में  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  यह  बताया

 गया  हो  कि  पंजाब  राज्य  में  PEYG-NS  श्र  9eya-Ye H Alea We Ale Atay में  खोले  गये  पौर  खोले  जाने  वाले

 स्कूलों  की  संख्या  कया  है  ?

 शिक्षा
 मंत्री  का०

 ला०  श्रीमाली  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रख  दिया गया  है  ।

 मिल  अंग्रेजी
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 १६५८

 विवरण

 दो  वर्षों की  अपेक्षित  जानकारी  निम्न  प्रकार  t—

 PEYO-NS  १६  नये  बेसिक  स्कूल  खोले  गये  तथा  २४  में  दूसरी कौर
 ३०  में

 ७वीं  बेसिक

 ढंग  की  wera को  चालू  किया  गया
 ।

 VEYS-VE  :  राज्य  सरकार द्वारा  कोई  बेसिक  स्कूल  चालू  नहीं  किया गया  परन्तु  ३०

 स्कूलों में  बे  सिक  ढंग  की
 ८

 वीं  कक्षा  चालू  की  गयी
 |

 सोमा  विवाद

 (  श्री  राम  कृष्ण :

 1२६२२.  सरदार  इकबाल  सिंह :

 att  झलन सिह  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  ६  १९५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  २०१७  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 i
 हो  गया  है  ;  तौर

 क्या  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  के  सीमा
 विवाद  का

 यदि  तो  क्या
 ?

 मंत्री  गो०  धन  :  कौर
 उत्तर  प्रदेश  बलिया  जिले

 sie  बिहार  के  रास  पास  के  भागों  में
 पक्की

 सीमा
 का  निर्धारित

 किया  जाना  soft
 विचाराधीन

 है  ।

 राष्ट्र  मंडलीय  व्यापार  तथा  सम्मेलन

 1२६२३.  श्री  दी०  चल  फार्मा  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  हाल  ही  कनाडा  में  हुये  राष्ट्र  मंडलीय
 व्यापार

 कौर  अर्थ  सम्मेलन  में  भारत  शामिल

 हुआ था

 यदि  तो  भारत  के  प्रतिनिधि  मंडल  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  विचार

 किया है  ;  ai

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 राजस्व तथा श्रसेनिक तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  (sto  गोपाल  रेड्डी  )  :  कनाडा के  मांट्रियल में  इस  समय

 हो  रहे  राष्ट्र मंडलीय  व्यापार  तथा  अर्थ  सम्मेलन  में  भारत  शामिल  हो  रहा  है  ।

 क्योंकि  सम्मेलन wet  समाप्त  नहीं  gat  we  भागों  के  संबंध  में  प्रश्न

 उत्पन्न  ही  नहीं  होता ।

 तम्बाकू  पर  उत्पादन  es

 1९६२
 7  _  सरदार  इकबाल  सिंह

 :

 Lat राम  कृष्ण  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  जिलेवार  तम्बाकू
 की

 खेती
 वाली कुल  कितने  एकड़  भूमि  है  ;

 मूल  प्रंप्रेजी  में
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 १९५२  से  Sexe aH तक
 पंजाब

 में  तम्बाक्‌  पर  उत्पादन  शुल्क  की  कितनी

 राशि  तक  प्राप्त  नहीं  की  गयी  ;  कौर

 पंजाब  में  VEYG-Ne  में  जिलेवार  तम्बाकू  पर  उत्पादन  शुल्क  की  कितनी  राशि

 wat  तक  प्राप्त  करनी है  ?

 तथा  श्रसंनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी  )  :
 श्रयेक्षित  जानकारी  का  विवरण

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  परिशिष्ट  ६,  झनुबन्घ  संख्या  ६४]

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  इंजीनियरिंग  विद्यार्थी

 1२६२५.  At  दी०  चल  फार्मा :  क्या  हि गबषण  ate  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह

 बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिना  किसी  रूकावट के  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  जाने  वाले  विद्याथियों के  लिये

 इंजीनियरिंग  कालिजों में  प्रविष्ट  होने की  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  विद्यार्थियों के  लिये  कोई  स्थान  सुरक्षित

 किये  हैं  ;  ak

 इस  प्रकार  के  कालिजों के  नाम  कया हैं  जहां कि  स्थान  सुरक्षित हैं
 ?

 गवेषणा  att  सांस्कृतिक-कायम मंत्री
 :  से  (7)  एक ै

 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६६]

 श्रकादमी

 क
 २६२६.  को  भक्त  दर्शन  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 साहित्य  अकादमी  ने  PERS  में  कितनीਂ  रचनायें  प्रकाशित  की  हैं  ;

 अरब  तक  इस  पर  प्रतिवर्ष  कितना  व्यय  किया गया  है  ;

 भविष्य  में  अकादमी  के  कार्य  महापौर  प्रगति  करने  के  लिये  क्या  कार्यक्रम  अपनाया

 गया  है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक-का्ये  मंत्री  हु माप नट  :  कौर

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  |

 साहित्य  अकादमी  की  १९५६-५७ की  सालाना  रिपोर्ट  की  एक  कापी  सभा  की

 लाइब्रेरी  में  मिल  जायेंगी  |  दिसम्बर  Pau  तक  की  स्थिति इस  दी  हुई  है  |  पोर्ट में  जो

 प्रेस में  हैंਂ  कहा  गया  था  वह  जनवरी--मीचे  2e45 F aT Tal Ss में  छप  चकी  हैं
 उनके  नाम  नीचे  दिये  हैं

 हिन्दी

 १.  नारायण  रात्री  )

 लेखक  श्रीदेवी  बपिराजू  |

 २.  आज
 का  भारतीय  साहित्य  |

 3.  जीवी  :  मेल  जीव

 लेखक  पन्ना  लाल  पटेल
 —_———

 मिल  wast में
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 मराठी

 रजवाड़े  लेख-संग्रह  के  चुन  हुये

 लक्षमण  शास्त्री  जोशी  द्वारा  सम्पादित

 तेलग w

 मट्टी  मनुशयूलू  उपन्यास :  मतीर  मनीष  )

 लेखक  कालिंदी  चरण  पा निग्रही  ।

 अकादमी  पर  गया  ad

 रपये

 PEYY-YY  & 9, ORY  ४२

 99 gy  ५-६  १,  ३े  Q,SI90

 १९  ५६-५७  २७,६११  «परि

 geYo-¥s  BRS  २३९३  XY

 PEYT-NE  (३१  १९४५८  TH)  8X9, 8  «प्रे

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  अकादमी  की  १९५६-५७  की  वार्षिक  रिपोर्ट  की

 दिलाया जाता  है  ।

 वसूली

 1२६२७.  श्री  वाजपेयी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम  जनवरी से  ३०

 CONS  तक  के  काल में  बकाया  परिसर  के  रूप  में  प्राप्त होने  वाली  राशि  कितनी  है  ?

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  १-१-५८  को  बकाया  आयकर

 में  से  Q-8-US  से  ३०-६-५८  तक  VV EL, BV, 000  रुपये  वसूल  किये  गये  ।

 डॉस डा  रोड

 1२६२८.  श्री  बंगाली  ठाकुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा के  ध्मनगर  सब-डिवीजन के  स्वस्ति  समिति  कंचनपुर

 के  डासडा  नामक
 स्थान

 पर  स्वस्ति  समिति  लिमिटेड  ने  त्रिपुरा  प्रशासन  के  साथ  ठेके  पर  २५  मील

 लम्बी  सड़क  का  निर्माण  किया  है  ;

 क्या  सत्य  है  कि  यह  सड़क  प्रयोग के  अ्रयोग्य  हो  गयी है  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  इसके  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 frente
 मंत्री

 गो०
 ब०  (*)  जी  हां

 ।  eerie

 tye  अंग्रेजी  में
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 यह  सड़क  केवल  १२  फूट  चौड़ी है  शर  खुले
 मौसम

 में  ही  चालू  रहती  हैं
 ।

 इस  पर

 जो  पुल  इत्यादि  वे  सब  अस्थायी  हैं  ।  इसलिये  वर्षा  काल  में  यह  भ्र प्रयोग  के  भ्र योग्य  हो  जाती

 ह ै।

 स्वस्ति  समिति  वर्षा  काल  के  ्  इसकी  मरम्मत  कर  देती  है  रोक  फिर  जीपें
 इत्यादि

 इस  पर  चलने  लगती  १९४८  में  राजा  के  काल  में  इस  पंजीकृत  सहकारी  संस्था  को  १०००  ड्रोन

 अर्थात्‌  ६४००  एकड़  भूमि  जिन  शर्तों  पर  दी  गई  थी  उन  में  एक  यह  थी  कि  समिति  डासडा

 से  प्रासाम-भ्रगरताला  रोड
 तक  इस  प्रकार की  सड़क  बनायेगी  जो  कि  प्रत्येक  ऋतु  में  चालू  रहेगी

 ।

 जैसे
 कि

 wey  सामान्य सड़कें  झ्रावश्यकतानुसार चालू  रहती  हैं  ।  समिति  से  कहा  जा  रहा  है
 कि

 वह  यह  आवश्यकता  पूरी  करे  |

 कोक

 1२६२९.  सरदार  इकबाल  fag :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  पत्थर  हार्ड  कोक  की  मांगों  का  पुनः  प्रतिमान  लगाने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  समिति

 नियुक्त
 की  है  ;

 क्या  उस  समिति ने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया है  ;  गौर

 (7)  यदि  तो  उसकी  प्रमुख  बातें  कया  हैं
 ?

 खान  श्र  t  मंत्री  स्वर्ण
 :

 जी  हां  ।  भारत  सरकार  ने

 २०  १९४५८ को  १९६२  तक  की  हाड  कोक  की  कुल  मांग  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  एक  समिति

 नियुक्त की  समिति यह  भी  श्रीमान  लगायेगी कि  इस  मांग  शौर  वर्तमान उपलब्धि  में  कया

 रह  जायेगा  तथा  यह  भी  परीक्षण  करेगी  कि  अपेक्षित  अतिरिक्त  क्षमता  वर्तमान  कोक  भट्टी  संयंत्रों

 के  विस्तार  से  पुरी  हागी  अथवा  नयी  इकाइयों  के  संस्थापन  से  |

 जी  नहीं  ।

 st  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सांस्कृतिक  तथा  मनोरंजन  को  सुविधायें

 1२६३०.  श्री  संगण्णा  :  बेमानी  गवेषणा  सनौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह  बतानें  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  के  युवक  संघों  की  समिति  ने  भारत  सरकार  को  व्यावसायिक  कार्यों  में  लगे

 युवकों  के  लिये  सांस्कृतिक  तथा  मनोरंजन  की  सुविधायों  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में

 प्रश्नावली  भेजी  है  ;  आर

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  हुमायूँ
 सरकार  को

 कोई  जानकारी  नहीं है  ।

 seq  उत्पन्न
 नहीं  होता

 ।

 मूज  झंप्रेजो  में
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 ae  संवत्‌  की  तिथिपत्री

 1२६३१.  थी  विभूति  मिश्र  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जहां  कि  शक  सम्बत्‌  की  तिथि  पत्री  लागू  कर
 दी

 गई  है  ;

 उन  राज्यों  में  इसे  लागू  किये  जाने  की  तिथि  कया  है
 ?

 1  गृह-कार्य  उपमंत्री  :  ग्रोवर  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख

 दिया  गया  है  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६७]

 बम्बई  में  बचत  संग्रह

 1२६३२.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PEXV-¥S  में

 लघु  बचत  योजना  के  प्रस्तुत  बम्बई  में  कितनी  धन  राशि  संग्रह  की  गई  ?

 तथा  mate  व्यय  मंत्री  गोपाल  बम्बई  राज्य  में

 LEXG-KS  के  वर्ष  में  कुल  मिला  के  लगभग  Cx!  करोड़  रुपये  एकत्रित  हुये  ।

 दिल्‍ली  की  बाढ़ों  के  लिये  समितियां

 1२६३३.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सत्य  है
 कि

 दिल्‍ली  की  बाढ़ों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  के  लिये  दो  समितियां

 नियुक्त की  गई  हैं  ;

 इन  समितियों  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 प्रत्येक  समिति  का  कार्य  क्या  है  ;  कौर

 कब  तक  इस  समिति  ने  क्या  काम  किया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रो  गो०  ब०  से  (7)  निम्न  कार्यों
 के
 लिये

 दो  समितियां

 १.  बाढ़ों  तथा  अरन्य  ऐसी  विपत्तियों  के  मुकाबले
 के

 लिये  व्यवस्था  करने  वाली  समिति

 निम्नांकित  सदस्यों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  गई

 अरघान श्री क०
 च०  रेड्डी

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  सचिव

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  सचिव

 दिल्‍ली के मुख्यायुक्त के  मुख्या युक्त

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के

 सदस्य
 श्री

 पी०  नायक

 प्रंग्रेजी  में
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 आवास  तथा  संभरण

 लय  के  वित्तीय  सदस्य

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 मुख्य  इंजीनियर  सदस्य

 दिल्ली  विकास  प्राधिकार  के

 उपाध्यक्ष  श्री  जी०  मुकर्जी

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग

 का  एक  प्रतिनिधि  सदस्य

 दिल्‍ली नगर  निगम  के  नालियों के

 जीनियर  सदस्य

 एक  सेना  इंजीनियर  सदस्य

 भ्राता  शर  संभरण

 लय  के  सचिव  संयोजक

 इस  समिति  के  निम्नलिखित  काय

 (१)  भारी  वर्षा  के  कारण  art  वाली  बाढ़ों  से  रक्षा  करने  के  ढंगों  पर  विचार  करना  ;

 (२)  वर्तमान जल  निस्सारण  तथा  नाली  व्यवस्था की  पर्याप्तता का  परीक्षण  कर  सुघार

 के  लिये  सुझाव  प्रस्तुत  करना  ;

 (३)  निचली  भूमि  पर  एकत्रित  अथवा  भूमि  के  नीचे  के  पानी  से  सम्बन्धित  समस्या  पर

 विचार  करना  ;

 (४)  इमारती  दृष्टिकोण  से  बंदों  इत्यादि  का  परीक्षण  करना  arc

 (x)  पम्प  जसी  चीज़ों  की  जो  कि  प्राप़्त  के  समय  अत्यावश्यक  होती  व्यवस्था करना  |

 २.  सहायता  समिति

 निम्नांकित  सदस्यों  की  समिति  नियुक्त  हुई  ताकि  वह  २०,  २१  लाई  की  भारी  वर्षा के  कारण

 प्रभावित  लोगों  की  सहायता  प्रौर  पुनर्वास  सम्बन्धी  मामलों  की  देख  भाल  कर  सके  |

 श्रीमती प्रेरणा  प्रासफग्नली  प्रवधान

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  सचिव

 प्रधान  मंत्री  के  प्रमुख  निजी  सचिव

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  प्रमुख  इंजीनियर

 दिल्‍ली के  उपायुक्त

 सदस्य दिल्‍ली  पुलिस  के  डी ०  कराई  जी ०

 डा०  एम०  एस०  दिल्‍ली  स्वास्थ्य  के  उप  महानिदेशक  ;  श्र

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  arqad श्री  पी  ०  कार  नायक
 ee  ee

 tat  म्रंग्रेजी  में
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 (१)  प्रथम  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया
 जिसकी  प्रति  १८

 XS Bl TAT को  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  थी

 (२)  सहायता  समिति  के  परामर्श  से  दिल्ली  नगर  निगम  ने  निम्न  कार्य  किये
 :---

 ४०००
 बांसों  समेत  जरूरतमंद  लोगों  में  वितरण  की

 कुल  मूल्य  १६,०००  रुपये  aT) \

 १२७  तम्बू र  oR  छोलदारियां भारी  क्षति  वाले  क्षेत्र  में  लगाई  गई  ताकि

 लोगों  को  आश्रय  मिल  सके  |

 वर्षा  से  प्रभावित  बहुत  ही  गरीब  लोगों को  निम्न  खाद्य  पदार्थ  दिये  गये  :

 स्रष्टा  ४०  मन

 दालें  १२  मन

 मसाले  लि  मन

 ४  सेर चीनी

 ४-४  सेर

 म

 पानी  शौर  नालियों  के  रुकने  के  १६००  मामलों  पर  ध्यान  दिया  गया  ।'

 )  भारी  क्षति  वाले  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  कर  खतरनाक  मकानों  के  संबंध  में

 रिपोर्टों  का  परीक्षण  किया  गया  ।  ३१३  घरों  को  गिराया  गया  तथा  १३४६

 की  मरम्मत के  नोटिस  दिये  गये  ।  जो  लोग  मकानों  इत्यादि  के  गिर  जाने

 अथवा  गिरा  देनें  से  बेघर  हुये  उन्हें  झिलमिला  तीहारपुर  के  सरकारी

 ७  में  रखा  गया  ।  कुछ  को  निष्क्रांत मकानों  में  भी  रखा  गया  जिसका

 कि  सविस्तार  विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अंडमान  पुलिस

 1२६३४.  सरदार  त्र०  fo  सहगल  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  geyuy  से  लेकर  राज  तक  श्रीमान प्रौढ़  निकोबार  पुलिस से  सेवा  frag

 होने

 वाले  असिस्टेट  सब-इन्सपैक्टरों  की  संख्या  कितनी  है  भ्रौर  वे  किस  राज्य के  मूल  निवासी

 थे  ?

 भअ्रसिस्टैंट  सब  इंसपेक्टर  तथा  इससे  ऊपर की  श्रेणी  के  पुलिस  भ्र धि कारियों की  संख्या

 क्या  है  जिन्हें  इस  काल  में  भारत  से  भेजा  गया ;

 बे  कौन  से  राज्य  से  ५  ;  श्र

 उनका  पिछला पद  क्या  था  तथा  श्रीमान  में  बदली  समय  उनका  पद  क्या

 था ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मंत्री  गो
 ०

 ब०  %-8-X9  से  राज  तक  पांच  पुलिस

 क्वारी  सेवा  निवृत्त  वे  पांचों  पंजाब के  थे
 |

 शौर  तीन  अधिकारी मद्रास  राज्य  के  थे  ।

 उनके  पहले  पदों  ग्रन्डमान  में  बदली  पर  पद
 निम्न  प्रकार थे  :

 (१)  सकल  इंस्पेक्टर  :  पदधारी  पहले  स्थायी  सब-इंस्पैक्टर  था  कौर  उसका  नाम  उन

 सब-इंस्पैक्टरों  की  सुची  में  सम्मिलित  था  जिन्हें  सकते  इंस्पैक्टर  बनाने  के  लिये  उपयुक्त  पाया  गया

 था iI

 (2)  रीजन  इंस्पेक्टर  :  पदधारी  स्थायी  सारजैंट  था  कौर  उसका  नाम  उन  सार्जन्टों

 की  सुची  में  सम्मिलित या  जिन्हें  सार्जेन्ट  मेजर  बनाने  के  लिये  उपयुक्त  पाया  गया  था
 ।

 मेजर  की

 सूची  में  सम्मिलित  करने
 के

 योग्य  समझा

 ae  .
 (3)  हैडक्वाटर  सब-इंस्पेक्टर  :  पदधारी  स्थान  Ae

 es  DI  स्टेबल  था  उसने  बतौर

 से  सब-इंस्पैक्टर  का  कोर्स  पास  कर  लिया  था  ।

 महिलाग्रों  द्वारा  तस्कर  व्यापार

 1२६३५.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  PEYR-UV  से  १९५७-५८  तक  भारत-पाक  सीमा  पर  कुछ

 महिलाओं  को  पंजाब  की  सीमा  पुलिस  ने  तस्कर  व्यापार  करते  हुये  गिरफ्तार  किया  ;  कौर

 यदि  वो  इस  संबंध  में  सरकार ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 राजस्व  तथा  mata  व्यय  मंत्रो  गोपाल  :  जब  तक  जो  जानकारी

 भारत
 सरकार  के  पास  है  उसके  अनुसार  पंजाब  पुलिस  तथा  सीमा  शुल्क  पुलिस  दल  ने  १४

 ATA  को  तस्कर  व्यापार  करते हुये  9-2-49 F से  ३१-७-५८ तक  भारत-पाक  सीमा  पर  गिरफ्तार

 है  ।  इसके  बाद  के  समय  की  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  लोक-सभा

 पर  रख  जायेगी  ।

 इन  मामलों  का  विभाग  द्वारा  निम्नलिखित  अधिनियमों  के  उपबन्धों के  ्

 किया  जाता  है  :

 समुद्र
 तथा  सीमा  शुल्क  रायात  निर्यात

 )  अ्रघिनियम  तथा  विदेशी

 विनिमय  विनियमन  अधिनियम  इन  उपबन्धों  के  भ्रनुसार  पकड़ी  हुई  चीजें  जब्त

 की
 जा  सकती हैँ

 |
 जब्ती  के  बदले  में  जुमना  किया  जा  सकता  है  ।  व्यक्तिगत  रूप  में

 भी  सजा  दी  जा  सकती  है  ।  यह  पकड़े  हुये  माल  की  कीमत  के  तीन  गणा  तक

 अ्रथवा  १  हजार  रुपये  तक  हो  सकती  है  ।  कई  मामलों में  श्रपराधघियों के  विरूद्ध

 मुकदमा  भी  चलाया  जा  सकता है  ।  इन  १४  महिला ग्र ों में  एक  को  एक  मास  की

 कड़ी कैद  की  सजा  दी  जा  चुकी है
 लाा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 झाई ०  Yo  एस०  तथा  शरई ०  पी०  एस०

 1२६३६.  श्री  साथ  राम  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 लोक-सेवा  आयोग  द्वारा  १९४८  में  जो  परीक्षा हुई  थी
 उसमें  कुल  कितनी

 संख्या  में  लोग  भाई  ए०  एस०  तथा  आई ०  पी०  एस० की  परीक्षात्रों में बैठे  ;

 कुल  स्थानों  की  संख्या  कितनी  है  श्र  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  afer

 जातियों के  लिये  कितने  स्थान  सुरक्षित  हें
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  १९४५८ में  होने  वाली

 भाई  ए०  भाई  पी०  एस०  तथा  केन्द्रीय  सेवा  परीक्षाओं में  कुल
 oov  व्यक्तियों को  बैठने

 की  ष्  दी  गई  |  लन्दन  समेत  १२  केन्द्रों में  १८  सितम्बर से  परीक्षा  area  प्रौर  wait yan

 यह  बताना सम्भव  नहीं  है  कि  कितने  उम्मीदवार परीक्षा  में  बजे  |

 ———

 भरी  जाने  वाली  रिक्तियां  रक्षित  स्थान

 रिक्तियों  की  reed  et  et  er  a  rE  EE  a  cel  el  Speer  a  ye  eel

 सेवा  मित  संख्या  भ्रनसुचित  जातियों  अ्रनुसूचित

 के  लियें  ब्राजील  जातियों

 के  लिये

 आई०  Wo  एस०  Le  न

 अराई ०  पी०  एस०  ¥X

 दाहुजहांपुर में  तेल  सर्वेक्षण

 1२६३७.  श्री  fara  नाथ  कया  खान  धौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  शाहजहांपुर के  पास  तेल  का  पता  लगाने  के  लिये  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  परिणाम क्या  हूं
 ?

 शौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  जी

 चुम्बकीय  सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप  बरेली  शाहजहांपुर  समेत  उत्तर  प्रदेश

 क  कुछ  भागों  में  अ्रवसाद की  पर्याप्त  स्थूलता का  पता  चला  है  ।  परिणामों  के  बाद  भूमि

 चुम्बकीय  सर्वेक्षण
 किये  गये  इन  सर्वेक्षणों  से  इन  क्षेत्रों  में  कुछ  प्रसार

 तो
 दिखाई  दिये  हैं  ।

 परन्तु

 इन  ava से  इनकी  क्षमताश्रों का  तब  तक  मूल्यांकन करना  सम्भव  जब  तक  कि  काफी

 —_———_——_———
 गहरी  खुदाइयों  द्वारा  उप-धरातल  का  कुछ  पता  नहीं  चल  जाता  ॥

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 देवीलाल  छ

 1२६३८.  श्री  जाघव  :
 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  PEXE-XG  तथा  PENNS  में  सैनिक  प्रयोजनों के  लिये  देवलाली

 छावनी में
 न०  २  मिलटिरी

 ड  क
 ट्रेनिंग  सेंटर  के  पास  नासिक  जिले  में  वदने  र-दुमाता

 में  जो  जमीन

 पट्ट  पर
 ली  गई  थी

 उसका  किराया  कृषकों  के  अनेक  झ्रांवेदनों  के  बावजूद  नहीं दिया  गया  है  ;

 इस  भाटक  के  कब  तक  भरदा  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  ate  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 है  पौर  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 इंडियन  स्टील  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी

 1२६३८.  श्री  सुमन  घोष  :  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  दुर्गापुर  यत  कोक  यौवन  रोलिंग  a

 मैटिंग  शोप्स  इत्यादि  के  ठे  केदार  इण्डियन  स्टील  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  में  १
 3  चिटठी ब्र  het  ard  मिली  हुई

 कौर

 सर्दी  तो  वे  साथ  कौन-कौन से  हैं  ?

 खान  wie  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  af

 दी  सीमेंटेशन  कम्पनी  डेवी  एण्ड  यूनाइटेड  इंजीनियरिंग  कम्पनी

 हैड  राइट सन  एण्ड  कम्पनी  साइमन  data  स्मिथ  प्रो वन

 इंजीनियर  को  रोटेशन  मेट्रोपोलिटन  fart  इलेक्ट्रिकल  कम्पनी  ब्रिटिश

 सन-होडसटन  कम्पनी  इंग्लिश  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  जनरल  इलेक्ट्रिक  कम्पनी

 जोज़िफ  पाक्स  एण्ड  संस  डोरमन  लाँग  ज  एण्ड  इंजीनियर

 दी  क्लीवलैंड  ब्रिज  एण्ड  इंजीनियरंग  कम्पनी  सर  विलियम  रोल  एण्ड  कम्पनी

 लिमिटिड  |

 बिदेशी  प्रचारकों  की  गतिविधियां

 Sf  श्री  जाधव
 रप  २६४०.

 at
 प्र०  चल  बरुआ

 क्या  गृह-फार्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  विदेशी  प्रचारकों  द्वारा  नेपाल  ,  सिक्किम  तथा

 में  भारत  विरोधी  भावनाएं  उत्पन्न  की  जा  रही  कौर

 यदि  तो  भारत  सरकार  इस  विरोधी  प्रचार  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर

 रही है  ?
 उ

 प्रंग्रेजी  में
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 मंत्री  (Yfsatto  ब०  सरकार  को  इस  प्रकार  की  कोई

 रिपोर्ट  उपलब्ध  नहीं  हुई  ।  फिर  भी  जांच  की  जा  रही  आवश्यकता हुई  तो  एकत्रित  जानकारी

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 केरल  की  अनुसूचित  जातियां  तथा  श्रतसुचित  ख़ादिम  जातियां

 1२६४१.  ई०  ईयाचरण  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 कया  eye  में  केरल  की  झ्रनुसुचित  are  अनुसूचित ख़ादिम  जातियों
 सम्बन्धी

 कल्याण  योजनायों  के  काय  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के

 उपायुक्त  द्वारा  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  रहे

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री
 श्वानवत  )  :  stat  ।

 इन  रिपोर्टों के  सम्बद्ध  अंशों  की  प्रतिलिपियां  areca  कार्यवाही
 व

 टिप्पणी  के  हेतु

 राज्य  सरकार  को  भेज  दी  गई  हें  ।

 इस्पात  को  gad  मिलोंਂ  की  लागत

 1२६४२.  श्री  मुरारका  :  क्या  खान  ate  इंधन  मंत्री  यह  बताने की

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस्पात  की  पुनर्बलन  मिलों  की  लागत
 ४८  करोड़ से  बढ़ कर  ७२

 करोड़  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  वृद्धि  के
 क्या  कारण हैं  ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्रो  स्वरण
 जी  हां

 ।

 परियोजना  प्रतिवेदन के  प्राक्कलनों  at  प्रपेक्षा  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  में  यह  वृद्धि

 (१)  मंगाये  गये  भ्र ति रिक्त  उपकरणों  की  लागत  ;

 (२)  नमूनों  में

 (३)  मजूरी  के  समुद्री  देश  के  भीतर  के  निर्माण  कौर
 रिक्त

 फालतू  पुर्जों  के  लिये  किये  गये  उपबन्ध

 के  कारण हुई  है  ।

 वारंगल  का  राम प्पा  देवालय

 1२६४३.  श्रीमती  लक्ष्मी  बाई  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-दाय  मंत्री

 यह  बताने की  कपा  करेंगे कि
 :

 आन्ध्र  प्रदेश
 के  बारंगल  जिले  के  रामप्पा  देवालम्‌  का  सांस्कृतिक  atc

 वैज्ञानिक  महत्व क्या  है

 इस  मन्दिर
 की

 वर्तमान
 दशा  क्या  है  ;  प्रौढ़

 अंग्रेजी  में

 1Rerolling  Mills.
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 उसके  परिरक्षण  के  लिये  क्या  कायंवाही की  गयी  है

 गवित्ानिक  vada  और  सास्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  )

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  परिशिष्ट  ६,  ध (: है है |  संख्या  ६८]

 यह  मन्दिर  near  तरह  परिरक्षित  शभ्रवस्था  में  है  ।

 वार्षिक  शौर  झावस्यकतानुसार समय-समय  पर  मरम्मत  करके  कौर  पहरे  की  व्यवस्था

 करके इस  मन्दिर  का  परिरक्षण किया  जाता  है  ।

 चोरी

 1२६४४.  श्री  जाघव  क्या ग
 ा

 दप्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 यह  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  चीनी  Tee  श्रीराम  के  सीमान्त  क्षेत्र में  घुसे

 भर झा  रहे

 g&xo  में  कलकत्ता नगर  में  कितने  मूल  चीनी  राष्ट्र जन  wea  नागरिक  थे

 इस  समय  उनकी  संख्या  कितनी है  ?

 मंत्री  गा०  ब०
 जी

 नहीं
 ।

 g&Xo  में  कलकत्ता नगर  में  पंजीकृत  चीनी  राष्ट्रजनों की  संख्या  ४५८०
 थी

 उनकी  संख्या  PACER.

 ज्वालामुखी  में  तेल  के  लिये  छिंदर  करना

 1२६४४.
 श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  खान  कौर  इं  घन धन  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या

 करेंगे

 सच  है  कि  ज्वालामुखी में  तेल  के  लिये  छिद्र  करने  का  are  फिर  बन्द  कर  दिया

 गया है  ;  atk

 यदि  तो  क्यों
 ?

 fart  शौर  तेल  मंत्री  Fo  दे०  मालवीय )  भ्र  ज्वालामुखी के  कूप
 संख्या  १  पर  छिद्र करने  का

 कार्य  2e¥v  ७
 मीटर  की  गहराई  तक  पहुंचने  के  बाद  ge  को

 बन्द  कर  दिया गया  था  ।  इसकी वजह  यह  थी  १८४०वें मीटर  पर  केसिंग  की  रस्सी  टट  गयी  थी  कौर

 नीचे का  १२  मीटर  वाला  हिस्सा  wert  हो  गया  था  कौर  इसमें  तथा  केसिंग  के  साबुत  हिस्सों  में

 मीटर  का  अन्तर  पड  गया  था  इस  पर  पाइप  को  किनार  हटा  देंने  या  नीचे  को  कौर  ठोक  देने

 के  लिये  कार्यवाही  की  इन कार्यों के  फलस्वरूप इस  छिद्र  को  १८४० वें  मीटर  पर  से  कुछ

 हटाने  के  प्रयास  सफल  हो  गये  हैं  ज्वालामुखी  में  इस  बीच  छिद्र  करने  का  कार्य  फिर

 CO  .;C

 हो  गया है  ।

 मूल  ग्रंग्रेजी  मे
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 संघ  ate  सेवा  wat  के  परीक्षा-केन्द्र

 1२६४६.  श्री  गणपति  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 ZRRV-AS  की  परीक्षाओं  के
 लिये  संघ  लोक-सेवा आयोग  ने  देश  में  कितने

 शौर केन्द्र  स्थापित  किये

 ये  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किये  गये थे
 ?

 गृह कायें  मंत्री  गो०  बन०  :  कौर  अपेक्षित  जानकारी का  एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  दिखाये  परिशिष्ट  ६,.श्नुबंब  संख्या  eel

 दुर्गापुर  का  इस्पात  कारखाना

 1२६४७.  जीत  fag  सरहदी  :  कया  खान  कौर  इंघन  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह

 सच
 है

 कि  दुर्गापुर  के  इस्पात  कारखाने  के  अपनी  भट्टियों

 ate  कोक  भट्टी  सटो वों  में  वहां  मिलने  वाले  घात-कामिक कोयले  के  इस्तेमाल

 के
 विषय  में

 ईंधन  गवेषणा
 संस्था  की  सलाह  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  सलाह  की  मान  लेने  से  ade  व्यय  में  काफी  बचत

 ौर

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है
 ?

 खान  कौर  इंत  मंत्रा  स्वर्ण  हिन्दुस्तान स्टील  प्राइवेट

 लिमिटेड  इस प्रकार के  मामलों  में  इंधन  गवेषणा  कोयला  नियंत्रक  are

 इंजीनियर  की
 राय  से  काम  करते  दुर्गापुर के  इस्पात  कारखानों के  संभरण  के  लिये  चुने

 साधनों  से  यह  सब  सहमत हैं  |

 ate  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 अल्प वयस्कों  का  धघर्मपरिवतेंन

 1२६४८.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्रो  :  क्या  गह-जायं  मंत्री
 यह  बताने  की  छपा  करेंगेकि  :

 श्रल्पवयस्कों
 के

 घर्म-परिवर्तन
 को

 रोकने
 के

 लिये  सरकार
 ने

 क्या  कार्यवाही की  है

 अथवा  करने  का  विचार  र

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  अ्रल्पवयस्कों  की  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की

 है  जिनका  गत  पांच  वर्षों  में  धर्मपरिवर्तन  किया गया  है  ?

 गुह-जायं  मंत्री  गो०  ब०  संविधान ने  धर्म  को  करने
 और  उसके  प्रचार की  स्वतन्त्रता दी  है  ।  इसलिये  सरकार  उन  नाबालिगों  के  घर्म  परिवर्तन को

 रोकने
 का  कोई  उपाय  नहीं  कर  सकती  जिनका धर्म  गठिवन  उनके  मां-बाप  या  सर परस्तों की

 से  किया गया  फिर  जबरदस्ती या  नाजायज  तरीकों  से  नाबालिगों के  धर्म  परिवर्तन  को

 रोकने

 med  परवान  पिग  ला  रह  हैं  । —
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 यह  सूचना  प्राप्त  नही ंहै  पौर  न  कोई  ऐ  सा  कानून  ही  है  जिसके  मातहत  इसे  इकट्ठा

 fear जा  सके

 सेवायों  के  एकीकरण  के  बारे  में  किफायत

 1२६४९.  थानुलिंगम  नादर  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 राज्यों  के  पुनर्गठन के  फलस्वरूप  के  एकीकरण  के  विषय  में  राज्य  सरकार के

 निर्णयों  के  विरुद्ध  मद्रास  राज्य  के  सरकारी  कर्मचारियों  से  कितनी  अपीलें  प्राप्त  हुई
 शौर

 कितनी  निंदाई जा  चुकी  हें  और  कितनी  विचाराधीन  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  भारत  सरकार  को
 तक  २०  ta

 श्रम्यावेदन मिले  (३  राजपत्रित  और  १७  शभ्रराजपत्रित  कर्मचारियों  से  )  ।

 ये  सभी  इसी  प्रयोजन  के  लिये  नियुक्त  मंत्रणा  समितियों  के  निर्णय  के  लिये  विचारा
 sit

 राज्यों  के  पुनर्गठन  से  प्रभावित  कर्मचारियों  से  प्राप्त  इस  फ्रकार  के  श्रम्यावेदनों
 को

 निबटाने

 के  लिये  राजपत्रित  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  एक  समिति  केन्द्र  में  प्र  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के

 लिये  राज्य  स्तर  पर  एक  गठित  की  गई  है  ।

 इन्द्रप्रस्थ  कालिज  के  होस्टल  की  घटना

 1२६५०.  श्री  जाधव  :  क्या  दि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  के  इन्द्रप्रस्थ  कालेज के  होस्टल  में  रहने  वाली  दो  छात्राओं  के  साथ  घटी

 घटना  की  जांच  की  गयी  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  इस  दुर्घटना  का  क्या  कारण  था
 ?

 दिक्षा  मंत्रो  ष्ा  ला०  :  झर  कालेज के  अघिकारियों

 ने  इस  घटना  से  संबंघित  तथ्यों  का  पता  लगाया  था  उन्होंने  खबर  दी  है  कि  जो  दो  छात्रायें  पाखाने

 के
 ऊपर  वाली  टंकी  पर  चढ़  गयीं  थीं  वह  पाखानों  के  निकट

 की
 खाली  जगह  पर  ढकी  एसबेंसटास की

 चादर  पर  एक  साथ  उत्तरने  पर  जमीन  पर  गिर  पड़ीं  थीं  ।

 काव्य  संग्रह  रल  ''

 1२६५१.  श्री  कया  वैज्ञनिक  गवेषणा  शरीर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साहित्य  झ्र का दमी  तिरुवल्लुवर  की  तमिल
 काव्य-कृति  का  प्रादेशिक

 भाषियों  में  अनुवाद  कराने  वाली है  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हैं  ;  ग्रोवर

 किन  प्रादेशिक  भाषाओं  में  इसका  नतुवाद झ  पहले  से  मौजूद हूँ  ?

 वैज्ञानिक
 गवेषणा  झोर

 सांस्कृतिक-राय
 मंत्रो  हनुमान  कबीर  जी  हां  |

 पल  अंग्रेजी  में
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 ५ १७ १५
 इस  बात  का  पता  लगाया  जा  रहा  हैं  कि इसको  शभ्रनुवाद  के  लिये  देने  से  पहले

 किन  भाषाओं  में  इसके  प्र तवा व्य  पहले  से  मौजूद  हैं  ।

 अकादमी  में  अब  तक  उपलब्ध  जानकारी  के  भ्रनुसार  ”  का  इन

 भाषाओं में  पहले  से  ही  मौजुद है

 बगला

 हिन्दी

 कन्नड़

 मलयालम

 सच

 श्रे  प्रदेश  मसें  बेनिनीज़  के  निक्षेप

 1२६५२  श्री  रामी  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  ae  प्रदेश  के  बे  रिलीज  का  निक्षेपों  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  aa  के  कितने  निक्षेप  होने  का  भ्रनुमान है  ;

 वह  किस  स्थान  पर  है
 ?

 fara  श्र  तेल  मंत्री  के०  Jo  जी  भारत  के  भू परिमाप ने

 १९५५-५६  कौर  PEXG-NO  के  फील्ड  सीजन  में  शौर  कडपा  जिलों  के  कुछ  भागों  में

 बेरिटीज के  निक्षेपों  का  सर्वेक्षण  किया था  ।

 शौर  भ्र भी  तक  rest  प्रदेश  में  बैरिटीज के  कूल  निक्षेपों  का  प्राक्कलन  नहीं

 गया  है  फ़िर  भी  अनुमान है  तीन  महत्वपूर्ण निक्षेप  हूं  जो  इस  प्रकार हूं

 (2)  तालुक--  टन

 ने  तद पत्री  ताल्लुक  ६,०००  टन

 (३)  तदपत्री  ताल्लुक  ७५,००० टन

 पता  चला  है  कि  कडपा  कुरनूल
 नू कुरनूल

 जिले
 के  फोन

 निकाल  कुरनूल  तालुक  ;  शर  जिले  में  वेंलगमेटला  रुमियमकोट  में  भी

 बेनिनीज़  के  निक्षेप  हैं  ।  इन  निक्षेपों  के  परिमाणों  का  प्राक्कलन  अभी  नहीं  |

 भ्र तु सचित  ख़ादिम  जातियों
 के

 प्रशिक्षणार्थी

 1२६५३.  श्री  सुबोध  हंसना  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मान्यता  प्राप्त  सरकारी  संस्थानों  के  शीट  मेटल  धातु  संबंधी

 विशेष at  सरनू
 भ्रादिम  जातियों  के  )  के  प्रशिक्षार्थियों  पना  शु शिक्षण  पूरा

 का
 कर  लेने

 पर  प्रमाण
 पतਂ

 नहीं  दिया  जाएगा  ;

 मूल  अंग्रेजी  में

 1Barytes

 216  (A)
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 यदि  तो  क्यों
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  यह  प्रमाण  पत्र
 ”

 शब्द  स्पष्ट  नहीं  हैं
 ।

 केवल  eat  बंगाल  के  शीट  मेटल  उद्योग  में  श्रनुसूुचित  arfen  जातियों  के  लिये  प्रशिक्षण  व

 उत्पादन  हेन्द्र है  |  इस  योजना  का  उद्देश्य  उम्मीदवारों  को  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  देना  गौर  प्रशिक्षण

 के  बाद  उन्हें  सहकारिता  के  mag  उत्पादन  में  लगा  देने  का  है  ।  प्रशिक्षार्थियों  को  कोई

 प्रमाणपत्र देने  का  विचार  नहीं  है  |

 पंजाब  में  भारत  समाज  के  दीवार

 को
 २६४५४.  सरदार  इक़बाल  सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  ि  |  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत सेवक  समाज  ने  PEYG—YVE  में  aa  तक  पंजाब  के  किन-किन  स्थानों  में  कितने

 शिविर  संगठित  किये  हैं  ;

 सरकार ने  उन  पर  कितना  खर्चे  किया  है  ;

 इस  अवधि  में  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  ;  और

 उसका  क्या  फल

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  से  चाल  वित्तीय  वर्ष  में
 पंजाब  में

 १९४५८ के  मध्य  तक  भारत  सेवक  समाज  द्वारा  संगठित  किये  जाने  वाले  शिविरों  के  बारे

 में  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  ।  दिखाने  परिशिष्ट  ६

 झनुबंय  संख्या  ७०]  शिविरों  से  प्रतिवेदन कौर  लेखा
 परीक्षित

 लेखे  प्राप्त  होने पर  इन आंकड़ों में
 परिवर्तन  हो  सकता  है  क्योंकि  इन  प्रतिवेदनों  ae  लेखों  में  वास्तव  में  हुए  कार्यों  ak  खर्चों  का

 व्यौरा  होगा  ।

 ये  सभी  शिविर  गांवों  के  छोटे  निर्माण  कार्यों  को  पुरा  करने  या  गांवों  में  रह  कर

 सेवा  के  लिये  हो  रहे  इन  से  गांव  वालों  को  तो  लाभ  होता  ही  शिविरों में  wa  वाले  छात्र भी

 शारीरिक  परिश्रम  करने  के  लिये  भ्रभ्यस्त  हो  जाते  था  जनता  के  सम्यक  में  आते  हैं  ।  सहकारिता के

 आधार पर  सामुदायिक  जीवन  कार्य  के  माध्यम  से  वे  अनुशासन शर  कठोर  श्रम  का  महत्व
 समझने  लगते  हे

 ताजमहल  प्रौढ़  नागरे  के  किले  की  ईंटों  के  vee

 1२६५४.  सरदार  इक़बाल  सिंह  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  ak  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  जिन  भुट्टो ंमें ताजमहल  ake  नागरे  के  कीले  की  ईंटें  पकीं  थीं

 उन
 का  पता  चल  गया है  ;

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  हुए

 जिलानी  गायेगा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :  पौर

 सरकार  को  इस  मामले ने  में  कछ  भी  जानकारी  नहीं  है  ।

 पूल  ats  में
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 मारे  गये  तस्कर-व्यापारी

 1२६५६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 पश्चिमी  सीमा  पर  पुलिस  की  संयुक्त  कार्यवाही  के  परिणाम  स्वरूप  2eyuc A Wa Th में  तक

 कुल  कितने
 तस्कर

 व्यापारी
 मारे  गये

 इस  कार्यवाही मारे  गये
 भारतीयों

 शर
 पाकिस्तानियों

 की  संख्या  कितनी  है
 ?

 तथा  weirs  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  भर  संयुक्त

 कार्यवाहियों की  wie  किया  गया  संकेत  स्पष्ट  नहीं  gt  पश्चिमी  सीमा  पर  भारतीय  सीमा

 पुलिस की  तस्कर  व्यापार  विरोधी  कार्यवाहियों में  १५  १९५८ तक  चालू  वर्ष  में  १५  तस्कर

 व्यापारी मारे  ग  इनमें  से  ५  भारतीय  थे  कौर  शेष  के  संबंध  में  यह  विश्वास  है  कि  वे

 बतानी थे  ।

 चोरी  से  लाई  गई  घड़ियों  का  पकड़ा  जाना

 1२६५७.  सरदार  इकबाल  सिह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४५७ की

 भ्रामरी  छमाही में  कूल  कितनी  कीमत  की  चोरी  से  लायी  गयी  घड़ियां  पकडी  गयीं  थी  ?

 तथा  व्यय  मंत्री  गोपाल  =  VU EQ  रुपये

 रूमानिया  में  तेल  की  खोज  केਂ  सम्बन्ध  में  श्रध्ययत

 1२६५८.  सरदार  इक़बाल  सिंह  :
 क्या

 वैज्ञानिक  गवेषणा  शर  सांस्कृतिक-कार्ये मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  तेल की  खोज  टेक्नोलाजी  के  विषय  में  स्नातकोत्तर  अध्ययन  कौर

 प्रशिक्षण  के  लिये  भारतीय  विद्यार्थियों  को  रूमानिया  भेजने  के  प्रस्ताव  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिफ-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  (१)  तेल

 लाजी ,  (2)  (३)  खनन के  संबंध  में  स्नातकोत्तर  गवेषणा  प्रशिक्षण  के  लिये

 पांच  छात्र  कृतियां  स्वीकार  करने  का  निश्चय  किया  गया  है
 ।

 इन  छात्रवृतियों की  safer  दो  साल  की

 होगी  पर  विद्यार्थियों को  (१)  प्रतिमास  €००  लाइन  (७०८  रुपये )  का  निर्वाह  (२)

 मुक्त  (३)  शिक्षा-शुल्क  से  माफी  प्रदान  की  जायेगी  !  रूमानिया  जाने  कौर  वहां  से  लौटने

 का  व्यय  भारत  सरकार  वहन  करेगी  ।

 इंजीनियरिंग  कालेज  कौर  पोलिटेविनक्स

 सरदार  इक़बाल  सिह  :

 1२६५६.
 art  सुबोध  हंसना  भय

 कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  शर  सांस्कृतिक-फार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYY  के  बाद  से  देश  के  किन-किन  स्थानों  में  कितने-कितने  इंजीनियरिंग  कालेज  कौर

 पोलिटेक्निक खोल  गय  हँ  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 १९५६८  से  पहलें  के  प्रत्येक  वर्ष  में  इन  में  कितने-कितने छात्र  भर्ती  किये  गये  ;

 मौजूदा  संस्थाओं  में  डिप्लोमा  कौर  डिग्री  कोर्सों  के  लिये  १९४५८ में  कुल  कितने  अतिरिक्त

 स्थानों  की  व्यवस्था  की  गयी  ?

 गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-का्ये  मंत्री  मायन े  से  (7)

 लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।  परिशिष्ट  ६,  mada  संख्या  ७१]-

 श्रम रीक षा  में  इंजी  नियमों  का  स्नातकोत्तर  अध्ययन

 [२६६०  सरदार  इकबाल  सिंह  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  ake  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह

 की  करेंगे  कि

 क्या  प्रविधि  सहकारिता  कार्यक्रम  के  अधीन  ६०  इंजीनियरों को  स्नातकोत्तर  भ्रघ्ययन

 के  लिये  अमरीका  भेजा  जा  रहा  है

 wa  तक  इस  कार्यक्रम  ats  कितने  व्यक्ति  भेजे जा  चुक  हें  ;

 उनका  wears  किस  प्रकार  का  है
 ?

 पिकनिक  गवेषणा  ale  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :
 जी  a

 ५६

 स्नातकोत्तर  श्रष्ययन/प्रशिक्षण  के  विषय हैं

 सिविल  इंजीनिरिंग ।

 मेकेनिकल  इंजीनियरिंग  ।

 इलेक्ट्रिकल  इंजीनियरिंग  ।

 v  कमिकल  इंजीनियरिंग  ।

 ्  मटालर्जी  ॥

 एप्लाइड  ज्योलोजी  एण्ड  जियोकफिजिवस

 वास्तु-दिल्ल  ।

 ८.  खनन

 पिटे  भेजी  गई  रानियां

 1२६६१.  सरदार  इकबाल  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षमा  करेंगे  कि

 wexvgy से  १९५७  के  बीच |  ष्
 भेजी  गयी  कौर  वहां  से  कुल  राशियां  कितनी  हैं

 | ?

 en  अणााायतााएइनतललणाणणथ

 मुर  प्रंग्रेजी  में
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 तथा  सैनिक  व्यय
 मंत्री

 गोपाल  रेड्डी )
 : :  ब्रिटेन  भेजी  गयी  झर  वहां  से  पायी

 राधियों के  संबंघ  में  उ  त  जानकारी  चालू  सौदों  के  बारे  में  है  ौर
 नीचे  दी  जाती

 रुपयों  में  )

 प्राप्ति

 Rey  RRR  Ros

 PEUY  Row  RRo

 ZeUQ  २८०  ३८६

 १९५७  २३८  Ro

 Tara  के  कड़ों  में  आयात  की  भ्र ौर  भ्रंदृ्य  दोनों  प्रकार  की  राशियां  शामिल

 प्राप्ति  की  राशियों  में  निर्यात  की  राय  शौर  दृश्य  रूप  से  हुई  राय  दोनों  शामिल

 ह्

 अ्रखिल  भारतीय  सेवाओं  के  पदाधिकारियों  के  खिलाफ  मामलों  की  जांच

 1२६६२  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  गृह-करायें मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग ेकि  सरकारी

 सेवायों  की

 (१)  एस०

 (२)  झाई०  To  एस०

 (3)  भाई  पी०  एस०

 धौर (४)  कई  अनार  एस०

 (4)  आई ०  एफ०  एस०

 पदालियों  पदाधिकारियों  के  खिलाफ़  विशेष  पुलिस  संस्थापना  नें  पिछले  पांच  वर्षों  में  कितने  कितने

 मामलों  की  जांच  चालान  किये  कौर  दण्डित  कराय
 ?

 गाह-कार्य  मंत्री  गो०  :  अपेक्षित  जानकारी  का  विवरण  लोक-सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ६,  बन्ध  संख्या  ७२]

 ब्रिटेन  में  इंजीनियरों  का  प्रशिक्षण

 1२६६३.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  कीं  छपा

 करेंगें  कि

 भारत  सरकार  की  योजनायें  के  अधीन  कितने  भारतीय  इंजीनियर  हिरेन  में  प्रशिक्षण

 प्राप्त कर  रहे  हें  ;

 मूल  wast  में
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 उनके  प्रशिक्षण किस  प्रकार  का  है  ?

 खान  wk  gay  मंत्रों  स्वर्ण  :  (*)  ६७  भाई

 इंजीनियर  कोलम्बो  योजना  के  अधीन  ब्रिटेन  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हें  ।

 भारतीय  इंजीनियरों  को  ब्रिटेन  के  इस्पात  के  कारखानों  के  विभिन्न  विभागों  में  ९

 संचालन  कौर  देख  रेख  दोनों  के  fara  में  के  भीतरਂ  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  प्र

 प्रशिक्षणार्थी  को  दुर्गापुर  के  इस्पात  कारखाने  की  ग्रावश्यकताओं  कौर  उन  कैदियों  का  ध्यान  रखते

 fare  भारत  लोटते  पर  sa  पालत  करता  पड़  सकता  विभाग  के  क्षेत्र  विशेष  में  विशेष  प्री

 का  ्*  सौंपा जाता  है  ।

 पंजाब  के  भूतपूर्व  सेनिक

 1२६६४.  सरदार  इकबाल  सिंहः  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  भूत

 राज्यों  को  सैनिकों  से निकाले  गये  कितने  भूत  पुर्व  सैनिकों  को  Pe vig  कौर  geyXy  के
 बीच  पंजाब

 नियुक्त  किया  गया  ?

 पीलिया  उपबंधों  रय रा मैय्या )  :  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  भूतपुर्व  राज्यों

 कर्मचारियों  के
 पं

 जीवन  कौर  नौकरियां  दिलाने  के  आंकड़े  काम  दिलाऊ  दफतरों  द्वारा  भूतपूर्व  सैनिक

 से  AAT  नहीं  रखे  जाते  ।

 पंजाब  में  श्रतुसुचित  जातियां  ate  श्रतुसुचित  आदिस  जातियां

 २६६४.  सरदार  इकबाल  तह  :  क्या  गड्ड-कार्य  मंत्री  २६  १९४५८  के  अतारांकित

 संख्या  ६५७  के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  ग्रतुछुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  काम  करने

 वाली  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  संस्थानों  सम्बन्धी  जानकारी  उसके  पश्चात  एकत्र  कर  दी  गई

 थी  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  उसे  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  जी  हां  ।

 एक  विवरण  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  93].

 पंजाब  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 1२६६६.  सरदार  इक़बाल  सिंह  :  क्या  खान  wie
 घन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 में  पंजाब  राज्य  में  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  ने  किन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  किया  ;

 इसके  क्या  परिणाम रहे  ?

 faa  अंग्रेजी  में
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 fart  शौर  तल  मंत्री  के०  दे०  PeYo—-¥S  में  भारत  के  yas

 सर्वेक्षण  नय्यर  ब्यास  बसाई  कयों  शौर  तहसील  फीरोजपुर  में

 जिला  जिला  सोम्ब  नदी  बांध  यमुना  नदी  पर  कीच  बांध

 हिसार  और  wearer  के  कुछ  भागों  में  सर्वेक्षण  किया  ।

 Vex Ke  में  जो  खनिज  पदार्थ  प्राप्त  हुए  उनका  ब्योरा  निम्नलिखित  है

 स्थान  खनिज  किस्म  शौर  मात्रा

 ऋण

 बसाई  तहसील  फिरोजपुर  में  स्लेट  स्लेट  वाले  जिस  क्षेत्र  में  काम  हो

 भुव  झिझका  जिला  गुड़गांव  सकता है  वह  केवल  Fo— ky  फुट

 मोटा  है  कौर  घटिया  किस्म  की

 स्लेट  पाई  जाती  है  जो  केवल

 मकानों  इरादी  में  ही  इस्तेमाल  हो

 सकती है  ।

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड  लोहारू  चूना  लोहारू  में  चूने  की  जिन  खानों  की

 जिला  हिसार  सूचना  वहां  निक्षेप

 काफी  क्षेत्र  में  फैले  हुये  हैं  ।

 कंकर  लगभग  १  १/२  Ge  से  ३

 फुट  मोटा  शभ्रलुमिनियम

 के  नीचे  दबा  gat  है  ।

 सीमेंट  ग्रेड  घ्मकोट  में  सीमेंट  ग्रेड  चूना  जो  निकाला

 जा  सकता  है  वह  १७६  लाख  टन

 है  ।  इससे  ७००  पोर्टलैंड  सीमेंट

 फैक्टरी  को  २५  वर्ष  तक  चालू

 रखा  जा  सकता  है  ।

 लट

 दिल्‍ली म श्रात्महत्यायें म  आत्महत्यायें

 1२६६७.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 (  क
 हाः

 eye  में  प्रत्येक  मास  दिल्‍ली  में  कितने  व्यक्तियों  ने  भ्रात्महत्या  की  कितनों  ने

 इसका  प्रयत्न  किया  ;  कौर

 इनमें  से  कितने  लोगों  को  or
 एम  हत्या  करने  की  कोशिश  करने  पर  दण्ड  दिया  गया

 !

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य
 मंत्री  ito  ब०

 :  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन्होंने  १९५८

 की  ——

 फरवरी  मार्च  नम  मई  जन  जलाई  ग्रस्त  सितम्बर

 वरी  QY—-E—-4“S

 ड  v  2  €  20  19

 उन  व्यक्तियों की  संख्या  जिन्होंने  १९५८  में  आत्महत्या करने  की  कोशिश  की

 ——  at

 फरवरी  मई  जन प्  जुलाई  अगस्त  सितम्बर

 १४-६-५८

 तक

 v र  द  २  रे  g  2  २

 जो  are सिद्ध  गये  ्

 जों  रिहा  ex  दिये  गये

 न्यायालय  में  विचाराधीन

 जिनकी जांच  हो  रही  है

 Xe

 रेलवे  यांत्रों  किराया

 1२६६८.  सरदार  इकबाल  fag
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 जब

 से

 रेल  यारियों  पर
 कर

 लंगा यों
 गयां

 ह  तब  से
 क

 रेल

 ं
 राशि  एकत्र  कीं  गई  है  ?

 rtf

 अंग्रेजी में



 ‘So  9°  y
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 राजस्व तथा  श्रतैनिक-व्यय
 मंत्री  गोपाल  PUKE-Z EXE  से  ३१-७-१९५५८

 तक  विभिन्न  रेलवे  में  कर  का  सकल  संग्रह  बताने  वाला  विवरण  नीचे  दिया  जाता  है  :

 एकत्र  की  गई  राशि

 रेलवे का  नाम

 रुपयों में  )

 मध्य  रेलवे
 Rao .ay

 RoW, G2
 पूर्वे  रेलवे

 उत्तर  रेलवे  Rey  ~o8

 uy  &9
 पूर्वोत्तर  रेलवे

 १२७  «  रे

 vy  RE

 पश्चिमी  रेलवे  ध  BAR  XY

 ~&&
 उत्तर  पूर्व  सीमान्त रेलवे

 रे  पटे

 कुल  ८२९  et

 a

 afar  नहीं  है  ।  नियंत्रक  महा  लेखा  परीक्षक  से  पता  चलेगा
 कि

 ये  सही  हैं  या  नहीं  ।

 नौवहन  सम्मेलन

 1२६६९.  सरदार  इकबाल  सिह
 :

 क्या  वैज्ञानिक  waar
 कौर  सांस्कृतिक-कीर्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  नाव  निर्माण  शौर  नौवहन  सम्मेलन  खड़गपुर  में  होगा

 यदि  तो  कौर

 इस  सम्मेलन  का  मुख्य  प्रयोजन  क्या  है
 ?

 वैज्ञानिक  गवेषण  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  garry
 :  कौर

 जी  ७  प्रौर
 ८  १९५८  को  1

 सम्मेलन का  मुख्य  प्रयोजन  इन  उद्योगों  में  प्रशिक्षण  संस्थाओं  श्र  अरन्य  सम्बद्ध

 aearat Bl THT को  एकत्र
 करके  जहाज़ों  के  निर्माण  के  लिये  टैक्नीकल  जानकारी  एकत्र  करना  sk

 सम्बन्धित  लोगों  का  परस्पर  सम्यक  स्थापित  करना  है  जिस  से  वे  एक  दूसरे  की  समस्यायें  हल  करने

 में  सहायक सिद्ध  हों  ।
 ह

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कर्मचारियों  के  लिये  विश्राम-गृह

 २६७०.  श्री  भक्त  दान  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  सशस्त्र  सेना  के  कर्मचारियों  के  लिये  विश्राम-गृहों  की  संख्या

 बढ़ाने  अथवा  पुराने  विश्राम-गुणों  की  मरम्मत  करने  के  लिये  किसी  योजना  पर  विचार  किय  जा

 रहा है  ;

 यदि  तो  ये  विश्वास-गृह  किन  स्थानों  पर  बनाये  जायेंगे  कौर  किन-किन  पुराने

 की
 मरम्मत  करने  का  विचार  है  ;

 उन  में  से  प्रत्येक  पर  कितना  व्यय  होगा  ;

 इन  विश्वास-गणों  के  लिये  भारत  सरकार  ने  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का  वचन

 दिया है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  रघुरासेंय्या )  :  )  तथा  )  .  उत्तर  प्रदेश  पोस्ट वार  रिकान्स्ट्रक्शन

 फण्ड  सशस्त्र  बल  के  सेविंग के  तनकपुर  कौर  टेहरी  में  प्रा राम घर

 बनाने के  सुझावों पर  विचार  कर  रहा  है  ।  उनके  विचाराधीन कोई  ऐसा  सुझाव  नहीं कि  उत्तर

 प्रदेश  में  पुराने  श्रारामघरों की  मरम्मत  की  जाये

 चम्पावत  श्र  तनकपुर  के  श्रारामघरों  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  पोस्ट वार  रिकान्स्ट्रक्शन

 फंड  ट्रस्ट  ने  २१,०००  ३०,०००  रुपये की  स्वीकृति  दी  है  |  टेहरी  के  श्रारामघर  के

 लिये  १०,०००  रुपये  की  स्वीकृति  के  लिये  इस  फंड  के  घोडे  श्राफ  ट्रस्टीज़  से  एक  सुझाव  की  मंजूरी

 का  इन्तजार है  ।

 भारत  सरकार  ने  इन  श्रारामघरों  में  से  किसी  के  लिये  भी  वित्तीय  सहायता  देने  का

 वचन  नहीं  दिया  है  ।

 भारतीय  वायु  सेना  का  हेलीकाप्टर  विभाग

 Ree  श्री  भक्त  दर्शन  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारतीय  वायुसेना  के  हैलीकाप्टर विभाग  को  इस  बीच  काफी

 बढ़ाया गया  है  ;

 यदि  तो  इस  समय  वायु  सेना  के  पास  कितने  हेलिकॉप्टर हैं  ?

 शब  तक  किन-किन  विशेष  कार्यों  पर  उनका  उपयोग  किया  गया  है  ;  कौर

 भविष्य  में  इस  हैलीकाप्टर विभाग  के  और  विकास  की  कौन  सी  योग्यतायें बनाई  गई
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  कुछ  हवाई  जहाज़  बढ़ाये  गये  हैं

 (@)  आठ ।

 जानें  बचाने  संकट में  हवाई  संचार  कार्य  कौर
 के

 लिये  ॥

 दस  समय  कोई  नहीं  ।

 ey

 मिल  मं ग्रेजी में में
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 q  it  लखनऊ

 को  स०  Ko  बाजी

 1२६७२  श्री  तंगदिली

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि

 क्या  पूर्वी  लखनऊ  के  अधीन  विभागों  कौर  इंजीनियरों  के  लिये  लखनऊ  में  एक

 नई  इमारत  बनाई  गई  है  ;

 यदि  तो  इमारत  बनाने  पर  कितना  खं  ौर

 क्या  इस  इमारत  की  अभी  से  मरम्मत  होने  लगी  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री

 १४,८४,३०० रुपये  (१)  पूर्वी  कमान  के  कौर  (२)  पूर्वी कमान  के  मुख्य

 इंजीनियर के  कार्यालयों  के  लिये  ॥

 नहीं  ।

 लौह  वयस्क  परियोजना

 श्री  सुधार  :  क्या  कवित्त  मंत्री  २६  LEX  न  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 ५१८ क
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कितने  वर्ष  तक  रूरकेला  क्षेत्र  से  प्रत्येक

 वर्ष २०  लाख  टन  लौह  जापान  भेजा  जायेगा  ?

 राजस्व  तथा  सतेनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  कभी  पहले  दस  वर्ष  तक  के

 लिये  यह  व्यवस्था की  गई  है  |

 जीवन  बीमा  निगम

 यादव

 1२६७४. 1  L  श्री  जगदीदा  अवस्थी :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत के  जीवन  बीमा  निगम के  लिये

 चोरियों  की  भर्ती  करने  का  नया  तरीका  क्या  है
 ?

 तथा  afar  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  भर्ती  काम  दिलाई  दफ्तरों

 की  सहायता  से  की  जाती  है और  जहां  काम  दिलाऊ  दफ्तर  निगम  की  मांग  को  पूरा  नहीं  कर  पाते  वहां

 विज्ञापन  दे  दिया  जाता  है  ।  परीक्षा  श्र  इंटरव्यू  करके  भर्ती  की  जाती  है  ।  चने  गये  उम्मीदवारों  को

 नियुक्त  करने  से  पुर्व  पहले  उनकी  डाक्टरी  परीक्षा  होती  है  गौर  निगम  द्वारा  स्वीकार्य  य  चरित्र

 के  बारे  में  कुछ  प्रमाणपत्र  देने  पड़त  हैं  ।

 राजस्थान में  नई  बीमा  योजना

 1२६७४  at  अनिरुद्ध  सिह  :  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  यह  सच  है  कि  Faeyr  से  राजस्थान  राज्य  के  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  जीवन  बीमे

 की  एई  योजना  Sel  HT  था  रहो
 शौर

 ाणणण्णण्यण््ा  ae oe  नारा

 tar  अंग
 जी

 में



 $0.5  लिखित  उत्तर  २४  98yuc

 यदि  तो  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 तथा  सतेनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल
 :  कौर  १

 ERG  से  राजस्थान  के  छः  विकास  खंडों  में  राजस्थान  सरकार  की  ग्राम्य  विकास  योजनाओं  के  सहयोग

 से  उनके  खंड  विकास  संगठनों  के  द्वारा  प्रयोगात्मक  रूप  से  एक  पुनरीक्षित  संचालन  व्यवस्था  लागू

 की  गई  है  ।  योजना  की  मुख्य-मुख्य बातें  ये  हैं

 (१)  योजना  रायसिंहनगर  कौर  पि संगम  विकास

 खंडों  में  शुरू  की  गई  है  ।

 (२)  खंड  के  प्रत्येक  पं  चायत  रोड  द्वारा  एक  व्यक्ति  नामज़द  किया  जायेंगी  जो  जीवन

 बीमा  निगम  से  जीवन का  बीमा  करने की  एजेंसी  लेगा ।  निगम इन  एजेंटों  की

 सहायता  तथा  मागं  दर्शन  के  लिये  एक  फील्ड
 आफ़िसर  )  नियुक्त  करेगा  जो

 कि  खंड  विकास  पदाधिकारियों
 का

 भी
 सहयोग  प्राप्त  करेगा

 ।
 एजेंसी  को

 दिये

 जाने  वाले  कमिशन का  कुछ  वंश  एजेंट को  और  चल  पंचायत  द्वारा  प्राम

 विकास  के  लिये
 खर्चे

 किया  जायेंगी  ।

 (३)  प्राम्यवासी  ५००  रुपये  अथवा  इस  से  अधिक  के  बीमा  पत्र  खरीद  सकते
 ये

 एंडोमेंट  बीमा  पत्र  होंगे  जो  निश्चित  अवधि  तक  पुरे  हो  जायेंगे  ।  प्रीमियम  हर  छः

 मास  बाद  फसल  की  कटाई  के  समय  चुकाया  जा  सकता  है  |

 त्रिपुरा  न्यायपालिका

 1२६७६.  श्री  दशरथ  देव  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  प्रशासन  के  न्यायपालिका  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम  पश्चिमी  बंगाल  की

 तुलना
 में  कम  हूँ  ;

 कौर

 यदि  तो
 इस

 बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०
 qd)  जी  नहीं  ।  त्रिपुरा  की

 n~

 कर्मचारियों  कौर  पदाधिकारियों  के  वेतन  क्रम  पश्चिमी  बंगाल  की  कम  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 त्रिपुरा  में  अनुसूचित  जातियां

 1२६७७.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या
 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 त्रिपुरा  में  भ्रनसूचित  जातियों  के  लोगों  की  संख्या  है  ;

 क्या  भारी  संख्या  में  शरणार्थियों  के  खाने  के  कारण  संख्या  बढ़ी  कौर

 क्या  त्रिपुरा  में  सरकारी  में  अनुसूचित  जातियों  का  अनुपात  निर्धारित  करते

 समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  था  ?

 fas  अंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  PERE  के  श्रतुमान च्च्के  के  अनुसार

 ¥19,000  |

 शायद  इसमें  कोई  वृद्धि  हुई  हो  ।

 जी  नहीं  ।  क्योंकि  राज्यों  के  पुनर्गठन  होने  के  फलस्वरूप  अनुसूचित  जातियों
 की

 सूची

 का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  इसलिये  नई  सूचियां  तेयार  होने के  बाद  रक्षण
 का

 प्रश्न  उठाया

 जायेगा

 वेतन  सम्बन्धी  नियम

 1२६७८.  श्री  जगदी दा  अवस्थी  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  ७००५ रिंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  airs  गजेटेड  अफसर  अवकाश  से  लौटने

 पर  तीन  चार  मास  तक  अपना  वेतन  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  ;

 यदि  a,  तो  उनके  अवकाश  वेतन  मिलने  में  इतना  विलम्ब  कयों  होता  है  ;  अनार

 इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 wafers  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  (®)  (7)  नियमों  के

 अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  waits  गजेटेड  को  अवकाश  का  वापसी  पर  ड्यूटी

 के  समय  का  वेतन  प्राप्त  करने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होता  |  कुछ  मामलों  में  पुरी  कार्यवाही  करते  विलम्ब

 गया  होगा  ।  पहले  से  ये  हिदायतें  दी  जा  चुकी  हैं  कि  जब  कोई  पदाधिकारी  छुट्टी  पर  जाये  तो  यह

 सब  शीघ्र  कर  ली  जाये  शर  यदि  इस  में  देर  होने  की  सम्भावना  हो  तो  श्रन्तरकालीन  भुगतान

 कर  दिया  जाये  ।

 एम०  ई०  एस०  सनौर  इंजीनियर  कोर

 1२६४९  सूप  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 Wao  ई०  एस०  कौर  इंजीनियर  कोर  को  शान्ति  काल  में  क्या  कार्य  करने  पड़ते

 घौर

 क्या  उन्हें  सैनिक  काय  सौंपने  की  भी  कोई  योजना  विचाराधीन  है
 ?

 उपमंत्री  इंजीनियर  कोर  में  मिलिटरी

 नियर
 यूनिट  मिलिटरी  इंजीनियर  सर्विसेज़  होती  हैं  ।

 एम०  ई०  एस०  शान्ति  काल  में  ये  कार्य  करती  हैं
 :--

 (१)
 नौसेना  कौर  विमान  बल  आधार  युद्ध  सामग्री  डिपो  के  लिये  पूंजीगत  निर्माण

 कायें  जेसे  कि  इमारतें  बनाना  झर  प्रतिरक्षा  निर्माण  कार्य  सभी  सहायक  कामों

 जैसे
 कि

 सड़कें  इलेक्ट्रिकल  कौर  मैकेनिकल
 जल

 नालियों

 alg  की
 फर्नीचर  प्रौर  अन्य  सामान  |

 (२)  ऊपर (१

 में  उल्लिखित  कार्यों  की  मरम्मत  देखरेख  का  काम  ।

 मूल  aust  में
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 (3)  उचित  प्राधिकारियों  द्वारा  अनुमोदन  प्राप्त  हो  जाने  पर  छावनी  अन्य

 जनिक  निकायों  ate  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  की  ax  से  ी  पुरे

 करना |

 (४)  बजे  aris  की  व्यवस्था  करना
 शर

 कुड़ा  कर्कट
 प्राणी

 हटाने  का

 प्रबन्ध  करना  |

 (५)  उन  सभी  लोगों  से  किराया  पानी  का  खर्चे  ate  फर्नीचर  का  किराया

 शादी  वसूल  करना  जो  प्रतिरक्षा  सेवायों  की  इमारतों  में  रह  रहे  हें  THT  जो

 शुल्क  रिहायश  का  स्थान  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  |

 (६)  सभी  इंजीनियर  कार्यों  के  लिये  स्टोर  जमा  करना  कौर  उसे  रखना
 |

 (७)  ठेकेदारों  से  कराये  गये  काम  के  लिये  उन्हें  भुगतान  स्टोर  के  सीधे  प्राप्त

 की  गई  वस्तु ग्र ों  का  मूल्य  चुकाना
 प्रौढ़

 नगरपालिका  अथवा  सेवायों  से  प्राप्त
 की  गई  बिजली  के  बिल  चुकाना  |

 (८)  राष्ट्रीय  महत्व  की  परियोजना ग्र ों  कि  उत्तर  पूर्व  सीमान्त  अभिकरण  परियों

 नायें  )  के  असैनिक  कार्यों में  हाथ  बटाना

 (8)  आपात  काल  में  भ्रत्यावश्यक  सेवायों  की  व्यवस्था  करने  में  प्रस  निक  पदाधिकारियों

 की  सहायता करना  |

 मिलिटरी  इंजीनियर  यूनिट  का  शान्ति  काल  में  यह  भी  काम  होता  है  कि  वे  कर्मचारियों

 को  इस  प्रकार  प्रशिक्षित  ग्रोवर  संगठित  कर  दें  कि  वे  मुद्  काल  में  अस्रप  काव्य  को

 ठीक  निभा  सकें  ।  सेना  इंजीनियरी  के  सभी  पहनुप्रों  को  वे  देखते  gt  काय  करते

 ह  उन्हें  नदी  को  पार  करना  कौर  उन  पर  पुल  इमारतें

 हवाई  प्रति  बनाना
 प्रादि

 सभी  कार्य
 करने  पढ़ते हैं  ।

 जी  नहीं  ।
 दोनों  यूनिटों  को  मिला  कर  काम  लिया  जाता  है  जिस  युद्ध  श्र  शान्ति काल

 में  वे  कुशल  रूप  से  कार्य  कर  सकें  ।

 ase  परिवहन  के  लिये  अमरीकी  सहायता

 1२६८०.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सड़क  परिवहन  योजनाकारों  के  लिये  २५०  लाख  डालर  अमरीकी  सहायता  के

 वितरण  के  fag  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 योजना  का  व्योरा  कया  है
 ?

 तथा  सतेनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  ate  डी०

 एल०  एफ०  ऋण  का  प्रयोग  भारत  के  मोटर  गाड़ी  बनाने  वालों  के  लिये  उन  पुरज़ों  के  आयात  के  लिये

 किया
 जा  रहा  है  जो  जीपों  कौर  बसों  के  अनुमोदित  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिये  झ्रावश्यक

 ह

 अंग्रेजी  में
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 fafa  मंत्रालय  के  कर्मचारी

 1२६८१.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विधि  मंत्रालय
 में  कुल

 कितन  असिस्टेंट  ौर  ara  हैं  ;  शौर

 उन  में  से  भ्र तु सूचित  जातियों  और  भ्र तु सूचित  भ्रादिम  जातियों
 के

 कितने
 हैं  ?

 उपमंत्री  :

 असिस्टेंट  RE

 कलक  £98

 अनुसूचित  जातियां :

 y

 wh  ११

 अ्तुसुचित  safer  जातियां  :

 अ्रसिस्टेंट  कोई  नहीं

 कलक  कोई  नहीं

 वैज्ञानिक  ै ह हैं। [|  ale  सांस्कृतिफ-कार्य  मंत्रालय  &  कर्मचारी

 1२६८२.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 वैज्ञानिक  गवेषणा  भ्र  सांस्कृतिक-किये  मंत्रालय  में  कितने  असिस्टेंट  कलक  हैं  ;

 उन
 में

 से  भ्रनुसुचित  जातियों  शर  अनुसूचित  जातियों  के  कितने  हैं
 ?

 वैज्ञानिक  गय प्रशा  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री
 हुमायूँ

 :

 (१)  असिस्टेट
 000
 १६

 2
 (२)  wax  डिवीज़न  कलक  2

 (३)  aor  डिवीज़न कलक  १४  रे

 (१)  असिस्टेंट

 अनुसूचित  जातियां  x

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां
 कोई  नहीं

 (2)  mot  डिवीजन  qa

 भ्र नू सूचित  जातियां

 अनुसूचित  प्राचीन  जातियां

 (3)  stat  डियोन  बालक

 अ्रतुसूचित aa  जातियां

 int
 AT

 भ्रादिम
 जातियां

 मल  अंग्रेजी
 में
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 राजन  तिक  पेशन

 1२६८३.  श्री  Ao  रा०  मुनि स्वामी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (=)  राजनीतिक  पेशन  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कसौटी  निर्धारित  की  है

 PEXE-AV  PEKO-¥S  में  ऐसी  पेंशनों  के  लिये  राज्यों  से  कितनी  याचिका यें

 भारत

 Peys-VE  के  लिये  राय-व्यस्क  में  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  कौर

 इस  राशि  में  से  कितना  खर्चे  किया गया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  wo  ना  :  राजनैतिक  पीड़ितों को  पेंशन  देने
 के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  योजना  नहीं है  ।  पेंशनें देने के लिये देने  के  लिये  कसौटी  निर्धारित  करने
 का

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 से  (a).  बरत  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 quant  जातियां

 २६८४.  श्री  जांगड़े  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  कि  यद्यपि  १९५६  से  अनुसूचित  जातियों  की  में  मध्य  प्रदेश
 की

 संबंधी  उप-जाति
 को

 सम्मिलित  कर  लिया
 गया  है  किन्तु  सरकार  द्वारा  प्रकाशित

 जातियों

 '  जनसंख्या  में  उक्त  जाति  की  जनसंख्या  की  गणना  नहीं  की  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  :  जी  नहीं  ।

 (a)  प्रशन  ही  नहीं  ।

 दिल्‍ली  में  रमेश  नगर  के  स्कूल

 1२६८५.  श्री  रजत  सिह  सरहदी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 छापा  क्रेग  कि
 ॥

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ल  में  रमेश  नगर  के  स्कूलों  पं  जाबी  पढ़ाने  का  कोई  प्रबन्ध

 नहीं

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 मंत्री  कहा  ला०  जी  ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 ज्वालामुखी  से  दिली  तक  गस
 की

 पाइप  लाइन

 1२६८६.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (&  )

 पया  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  ज्वालामुखी  से  दिल्ली

 तक  गैस  की  पाइप
 लाइन

 बनाने का

 भ
 तो  बजता  foe

 भव
 मं a

 fy
 er

 न् मूल श्रंग्र [उ wa  भ
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 fart  die  तेल  मंत्री  के०  Fo  :  ज्वालामुखी  से  दिल्ली  तक

 कोई  पाइप  लाइन  बनाने  की  कोई  प्रस्थापना  नहीं है
 ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पिछड़े  वग

 >
 na  9  Quy  के  प्रतिवेदन  के 1२६८७.  श्री  कुम्हार  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  पिछड़े  वर्ग  आयोग

 खंड २  के  पृष्ठ  ८७,  ८८  १७३  को  देखते  हुए  यह  बताने
 की  ढपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  झ्रायोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  कुम्भार  जाति  को
 aghast

 जातियों  में  से

 निकाल  कर  wer  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  में  शामिल  कर  दिया  गया

 यदि  इसे  निकालने कौर  शामिल  करने की  तिथियों  क्या

 क्या  पिछड़े  वर्गों  को  दी  जाने  वाली  सुविधायें  इन्हें  दी  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  जाति  के  मैट्रिक  पास  छात्रों  को  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  दी  गई

 छात्रवृत्तियां छात्रों  से  वसूल  कर  ली

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  जाति  के  छात्रों  से  मैट्रिक  पास  करने  के  बाद  की  छात्रवृत्तियों के  लिये  आवेदनपत्र

 प्राप्त  हो  गये

 इन  आवेदनपत्रों  पर  विचार  करने  के  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का  ला०  :  जी  हां  ।

 इस  जाति  को  अनुसूचित  जातियों  कौर  शभ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों की  सुचियां

 )  १६५६  द्वारा  जो  २६  FEXR  को
 लागू  न्  उड़ीसा  राज्य  की

 ध्ननुसुचित  जातियों  की  सूची में  से  दिया गया  है

 इस  जाति  को  पिछड़े  की  सुची में  शामिल  कर  लिया गया  जो  ZEX-XS  से

 भारत  सरकार
 को

 छात्रवृत्तियों  के  लिये  मान्य  समझी  गई  हैं  ।

 शअ्रनुसुचित  भ्रनुसुचित  श्रादिम  जातियों  भर  अन्य  पिछड़े  वर्गों  को  भारत

 सरकार  द्वारा  छात्रवृत्तियां  देने  की  योजना  के  aa  अन्य  पिछड़े  वर्गों  को  जो  सुविधायें मिलती  हैं

 वें  इस  जाति
 को

 भी
 दी

 जाती  हैं
 ।

 ate  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  शौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेंगी  ।

 जी  a

 श्रावेदनपत्र  को  देखा  जा  रहा  है  कौर  यथासम्भव  शीघ्र  akan  निर्णय  करने  का

 प्रयत्न  किया  जायेंगी  ।

 मूल  म्रंग्रेजी
 में

 216  (A)
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 गृह-कार्य  मंत्री  की  स्वविवेक  निधि

 1२६८८  श्री  दशरथ देव देव  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  २६  gaus  के  तारांकित

 संख्या  ५२९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  की  स्वविवेक  निधि  में  से  त्रिपुरा  के  उन  लोगों  की  सहायता  के  लिये

 कोई  निधि  मंजर  की  गई  है  जिन्होंने  सामाजिक  दानशीलता  एवं  wea  क्षेत्रों  में  राष्ट्र

 की  सेवा की  थी

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को  यह  राशि  ak

 wa  यदि  कुछ  राशि  दी  गई  तो  वह  कितनी  है
 ?

 रूह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०
 जी  हां

 दे

 ३,०००  रुपये  ।  इसके  साथ  ही  सीमान्त  seal  के  जो  लोग  शिकार  हुए  उनकी

 सहायता  स्वरूप  ४५,०००  रुपये  की  पति  शीघ्र  ही  मंजूर की  गई  है  ।

 त्रिपुरा  में  ख़ादिम  जाति  के  सिये  रक्षित  भूमि

 1२६८९.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  प्रशासन  त्रिपुरा  में  झ्रादिम  जाति  के  लिये  रक्षित  भूमि  की

 देख-रेख  नहीं  कर  रहा  है  ae  प्राचीन  जाति  के  लोगों  के  लिये  जो  कमी  रक्षित  है  उसका  उपयोग

 ख़ादिम  जाति  के  शभ्रलावा  लोगों  को  बसाने  में  किया  जा  रहा  है

 क्या  यहं  संच  नहीं  है  कि  प्राचीन  जाति  के  लिये  जो  क्षेत्र  हैं  उनमें  ख़ादिम  जाति  के

 अलावा  are  किसी  को  बसाना  निषिद्ध  है

 क्या  सरकार  एक  ऐसा  विवरण  पटल  पर  रखेंगी  जिसमें  त्रिपुरा  में  afer  जाति

 की  विशिष्ट  सीमा  और  क्षेत्र  इरादी  दिखाये  गये  ak

 क्या  एसी  रक्षित  भूमि  को  अलग  करने  के  लिये  सीमा-निर्धारण  स्थान  बनाने  का

 कोई  विचार है  ?

 मंत्री  गो०  go  लगभग  दो  वर्ष  बीते  सरकार ने  त्रिपुरा

 प्रशासन  को  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिये  झ्रादिमजाति  के  लिये  रक्षित  भूमि  के  कुछ  भ्रंश
 पर

 safer  जाति  को  बसानें  का  अधिकार  इस  शर्ते  पर  देने  का  निश्चय  किया है  कि  इससे  उन  योजनाओं

 की  कार्यान्वित  पर  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  जो  इस  भूमि  पर  arf  जाति  के  लोगों
 को

 बसाने के  लिये  आरम्भ की  कह  |  इस  प्रकार  १९३१  में  त्रिपुरा के  महाराजा द्वारा  ११०  वर्ग  मील

 कमी  रक्षित  की  गई  उसके  पश्चात  इस  प्रकार  १९४३  में  Yo  वर्ग  मील  कमी  रक्षित  की

 गई  थी
 ।

 १९४८  में  फिर  प्रतिराज  महारानी  ने  इसमें  से  ३००  वर्ग  मील  पूर्वी  पाकिस्तान  से  «५

 विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिये  नियत  कर  दिया  ॥

 जी  नहीं  ।  शासक  के  आदेशानुसार  जिसके  द्वारा  स्थानीय  ख़ादिम  जाति  के  कुछ  विशेष

 वर्ग  के  लोगों  के  लिये  भूमि  रक्षित  की  गई  सरकार को  यह  शक्ति  दे  दी  गई  कि  वह  किसी  विशेष

 परिस्थिति  में  उपर्युक्त  वर्ग  से  बाहर  के  लोगों  को  भी  भूमि  हस्तांतरित  कर  सकती  कौर  स्थानीय

 प्रशासन  को  टर

 में

 सो

 आतर

 हिए

 गा  दा  गह  शासक  के

 ही
 लिवाल

 मूल  asi में
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 १९३१  और  ge:  में  तथा  ब्  १९४८ में  जो  भूमि  रक्षित  की  गई  उसका

 विस्तृत  ब्योरा  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ६,

 अनुबन्ध  संख्या  ७४]

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  क्योंकि  रक्षित  क्षेत्रों  की  सीमायें  पहले

 सिद्दी  भली-भांति  निर्धारित  की  जा  चुकी  हैं  ।

 संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  विवाह-विच्छेद

 1२६६०.  श्री  सुफ़ियान  घोष  :  क्या  द्धि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ()  हिमाचल  मनीपुर  कौर  त्रिपुरा  के  संघ  राज्यों  में  हिन्दू  विवाह  अधिनियम

 के  पारित  होने  से  लेकर  a  तक  विवाह-विच्छेद  के  कितने  मुकदमे  दायर  किये  गये

 कितने  मुकदमों  में  न्यायालयों  द्वारा  डिग्री  देकर  विच्छेद  की  अनुमति  दी  गई

 कितने  मामलों  में  दोनों  पक्षों  में  समझौता  हो  गया
 ?

 विधि  मंत्री  श्र०  Fo  (=)  (7)  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 एकत्र  करके  वह  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायंगी  ।

 कुचिपुड़ी  नाट्यम

 1२६९१.  कुमारी  मो०  वेद कुमारी  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्री

 यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुचिपुड़ी  नाट्यम  को  संगीत  नाटक  अकादमी  की  एक  विशेषज्ञ

 समिति  ने  शास्त्रीय  नृत्य  के  रूप  में  मान्यता  नहीं  दी  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पबेह्ानिक  गवेषणा  att  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  हुमायूँ  किस  नृत्य

 तथा  नृत्यों  में  कलाकारों
 को

 पुरस्कार  दिये  जाने  चाहियें
 इस

 नीति  के  बारे  में  अकादमी
 को  परामर्श

 देने  के  लिये  संगीत  नाटक  अकादमी  द्वारा  नियत  विशेषज्ञ  afi  ने  श्रमी  अपनी  कोई  रिपोर्ट  नहीं

 प्रस्तुत की  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 जीवन  बीमा  निगम

 1  श्री  स०  म०  बनर्जी :
 1२६९२.  (  अंगामी

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  गांवों  में  बीमा
 व्यवसाय  बढ़ाने

 की
 दृष्टि  से  जीवन  बीमा  निगम

 सहकारी  समितियों  का  अपने  एजेंटों  के  रूप  में  इस्तेमाल  करनें  का  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  क्या  निगम  ने  ऐसी  योजना  बना  ली  झ्र ौर

 (  योजना  की  प्रमुख  विशेषतायें क्या  हैं  ?

 भूल



 ४०१६  _  लिखत  उत्तर
 ्

 ......  २४  Reus

 तथा
 at  व्यय  मंत्री  (  aunt

 रेडी
 जी

 गरीब  है
 |

 योज (ख) श्रौर (ग. (ग). द् या र गा

 at  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  विच

 अभिमान  में  जल  संभरण
 ai

 1२६९३.
 श्री  लक्ष्मण  सिह  :  क्या  गृह-कार  मंत्री  यह  बताने

 की

 किः

 कया  भ्रण्दमान  के  जल  संभरण  का  प्रमुख  सूत्र  टेंक
 की

 सफाई

 व्

 धौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हें
 ?

 मंत्री  गो०  ब०  :  शौर  ee ot

 नियमित  रूप  से  की  जा  रही  है  ।

 भारत

 क

 \ (= } acata Tela

 age  coed  रय  है

 मिटे  की रेत  को  सफाई  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।
 पानी  छना  हुमा  होता  है  तथा  नियमित  रूप  से  उ

 मिली  रहती  है  तथा  प्रतिमास  लोक  स्वास्थ्य  पदाधिकारी  उसे  चखते  भी  हैं
 ।

 उसमें कलोर
 श्रण्दसान स में  चिकित्सा  विशेषज्ञ

 ह  ्

 +raav. i
 थो  लक्ष्मण  सिंह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  '
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  द्वीप  समूह  में  कोई  भी  चिकित्सा  विशेषज्ञ

 क्या  सरकार  इन  द्वीपों  में  कान  कौर  गला  विशेषज्ञ की  निर्यात
 |  करन  का

 विचार  करती  कौर
 ;

 यदि  at,  तो  इस  मामले  पर  कहां  तक  विचार  किया  जा  चुका  है
 ?

 विशेषज्ञ उपमंत्री  :

 द्वीप समूहों में कोई चिकित्सा |
 नहीं  है

 ।

 )
 we  नाक  कौर  गले  में  विशिष्ट  shire

 तप्त  कारे  के  लिये

 एक  चिकि ब  ड  al
 धता

 पूर्णकालिक  विशेषज्ञों  की  वहां  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 maar  के  लिये  wa

 लि

 me

 श्री  लक्ष्मण सिह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 क

 क्या  यह  सच  है  कि  FIGHT  में  विस्थापितों  द्वारा  हल  चलाने  के  लिये

 बहुत  ऊंचे  मूल्य  पर  खरीदे  जाते
 भर

 one

 लका  क्या  यह  भी  सच  है  कि  वही  पसे  सस्ते  मूल्य  पर  मिल  जाते  हूँ
 ?

 ः  मंत्री  गो०  ao  (*)  श्रण्दमान में  बसे  लोगों  के  लिये

 men
 ar

 ले  पशु  ३१२  रुपये  ५०  1०  Fo  पर  उद्धरण  मांग  कर  खरीदे  गये  थे  ।  इस  में  भाड़े को

 ब्लेयर  पतन  तक  को  पहुंचाने  का  खर्चा  शामिल  था  ।

 बसने  वाले  परिवारों  के  लिये  जितनी  ven  में  हल  में  जोते  जाने  वाले  जानवरों की

 ae

 थी
 ret  ्नयबननननन  रूप  से  गयीं  नाका  स

 a.  at

 Be

 ्
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 बिड़ला  औद्योगिक  संग्रहालय

 श्री  सुबोध  हुं सदा
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 क्या  अवैज्ञानिक  cas  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  ने  बिड़ला

 औद्योगिक  संग्रहालय  भवन  कलकत्ता  की  मरम्मत  शौर  उसके  पुनर्नवीकरण  के  लिये  |:  लाख से  अ्रघिकਂ

 रुपया  खर्च  करने  का  निश्चय  किया  जिसको  बिड़ला  ने  दान  में  दे  दिया  कौर

 इस  भवन  की  मरम्मत  परौ  पुनर्नवीकरण  हो  जाने  के  च्  वहू  कितने  समय  तक

 चलेगा  इसके  बारे  में  विशेषज्ञ  इंजीनियरों  की  कया  राय है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  हुम्पयून  :  जी  नहीं  ।

 इस  भवन  की  मरम्मत  परौ  उसके  पुनर्नवीकरण  पर  होनें  वाले  व्यय  का  अनुमान  ३.७ लाख  रुपये

 लगाया  गया है  ।

 यह  बताया  गया  है  कि  भवन  की  मरम्मत  प्रौढ़  उसके  पुनर्नवीकरण  हो  जाने  के  ष्ष्

 यह  भवन  २४  से  ३०  वर्षों तक  चलेगा  बशतेंकि  समय-समय  पर  उसकी  देख-रेख  मरम्मत

 होती  रहे  ।

 त्रिपुरा  के  विस्थापितों  को  ऋण

 1२६६७.  श्री  दशरथ  देव :
 क्या

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 त्रिपुरा  के  विस्थापितों  को  पुनर्वास  वित्त  प्रयास  द्वारा  wa  तक  कुल  कितना  ऋण

 दिया गया

 ऋण  की  कुल  कितनी  याचिकाझ्ों  पर  भ्रन्तिम  निर्णय  होना  अभी  बाकी  है  झर  उनका

 निबटारा  होने  को  भ्र ौर

 की  ave + ? जै  ?
 ऋण  लेने  वालों  से  कुल  कितनी  राशि  वसूल  नन  सझ  हु

 राजस्व  तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :
 LY, VE, RXo  रुपये  ।

 ५०  ।

 (7)  १,  ४२,६१०  रुपये  प  न्‌०  पे०  ।

 त्रिपुरा में  प्राइवेट  स्कूल

 1२६९८.  श्री  ददारथय  देव  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्राइवेट  स्कूलों  तथा  सामाजिक  शिक्षा  केन्द्रों  का  प्रबन्ध  त्रिपुरा  की  प्रादेशिक  कौंसिल

 को  न  हस्तांतरित करने  के  क्या  कारण  भर

 ऐसा  कब  करने  का  विचार  है  ?

 मूल अंग्रेजी  में
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 गह-कार  मंत्री  ato  Fo  पौर  प्राइवेट  स्कूलों का  गबन

 प्रशासन  के  हाथों  में  न  होकर  संबंधित  प्राइवेट  दक्षिण  sear  की  प्रबन्ध  समितियों  के  हाथ  में  रहता

 अरत
 :

 प्राइवेट  स्कूलों  का  प्रबन्ध  प्रादेशिक  को  हस्तांतरित  करने  उत्पन्न  नहीं

 होता  ।.  जहां  तक  सामाजिक  दिक्षा  का  संबंध  यह  उन  मामलों  में  नहीं  शामिल  किया  गया  है  जो

 प्रादेशिक  परिषद्‌  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  परिषद्‌  के  नियंत्रण  में  आते  हैं  ।

 भारतीय  सेवा  में  गोरख

 1२६६६.  श्री  ल०  चौ  सिंह  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 भारत  सरकार  ने  भारतीय  सेना  में  गोरखों  की  भर्ती  के  लिये  कोटा  निश्चित  कर  दिया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  जी  नहीं  ।  भारतीय  सेना  में  गोरखाओं की

 भर्ती  प्रतिष्ठानों  में  विधि  ।  कमी  वास्तविक  अभाव  ait  सम्भावित  अपव्यय  के  निसार  की  जाती

 है  ।

 सरकारों  कर्मचारियों  पर  श्रभिपोग  चलाया  जाना

 1२७००.
 श्री  श्रजुंतसिहू  भदौरिया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५६-५७  शर  १९५८  में  श्री  तक  दाण्डिक  goa  के  लिये  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों पर  अभियोग  चलाने  के  लिये  गैर-सरकारी  लोगों  के  पास  से  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुये
 है

 कितने  अभियोगों  में  अनुमति  दे  दी  गई  ate  कितने  भ्र मि योगों  में  सामान्य  कारणों  पर

 इसके  लिये  शभ्रनुमति  नहीं  दी  कौर

 भाग
 में  उल्लिखित  ऐसे  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जिन

 पर
 at  विचार

 किया  जा  रहा  है  उनके  निबटाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 जगह-कायें  मंत्री
 गो०  ब०  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  जो  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेंगी  ।

 इलाहाबाद  जिले  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  दारा  ली  गई  arta

 1२७०१.  श्री  axa  fag  भदौरिया :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  इलाहाबाद  ज़िले  के  सोहागपुर  क्षेत्र  के  खेतिहरों  से  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  १९५६,

 १९४७  2eYe  में  क्रमश
 :

 कितनी  भूमि  प्राप्त  कर  ली  है  ;

 यह  भूमि  किस  प्रयोजन  के  लिये  प्राप्त  की  गई  थी  ;

 खेतिहरों  को  कुल  कितना  मुआवज़ा  दिया  गया  था  ;

 कया  मंत्रालय  की  योजना  निकट  भविष्य  में
 इस

 क्षेत्र  में  भूमि  प्राप्त  करने  की  है  ;

 यदि
 तो  यह  भूमि  कितनी  है

 गौर

 किस  प्रयोजन
 के

 लिये  प्राप्त  की  ना  रही  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  रघु राम या )  (=)  (@).  सोहागपुर क्षेत्र  के  गांवों  से  कुल

 २५०  "४३  एकड़  भूमि  वहां  स्थित  एककों  के  स्थायी  निवास  स्थान  के  लिये  प्राप्त  करनें  की  अ्रविसूचना

 जारी की  गई  थी  ।  इसमे ंसे  ३०  PeUS  तक  केवल  २२७.१०  एकड़  भूमि  पर  कब्जा कर

 लिया गया  था

 (77)  अभी  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  भूमि  भ्र धि ग्रहण  ae Hr Ae की  घारा

 ११  के  अधीन  कलक्टर  को  अपना  पंचाट  घोषित  करना  बाकी  है  ।

 रोक  (S)eH  att  शेष  P37 RR  एकड़  भूमि  इसी  प्रयोजन  के  लिये  ली  गई  है
 ।!

 शिक्षा  सम्बन्धी  भ्रामरी

 FRG,  श्री  हेम  राज  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  एक  ऐसा  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें

 it १९५६,  १९५७  १९५८ में  अरब  TH  राज्य-वार  मंटीक्यलेशन  तथा  क

 पर  शास्त्र  और  वन-शास्त्र  परिवारो ंके  स्नातक  पाठ्य-क्रम  में  उत्तीण

 छात्रों  की  संख्या  बताई  गई  हो
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  PENS  के  बारे  में  मांगी  गई  जानकारी  बताने

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  waar  संख्या  ७५]

 2EY\  में  इसी  प्रकार  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  जो  तैयार  होने  पर  सभा-पटल पर  रखी  जायेगी

 जबकि  १९४५८  की  जानकारी  gexec  से  हमारे  पास  रानी  प्रारम्भ  होगी  ।

 केरल  में  स्थानपरिवर्तो  खेती

 1२७०३.  श्री  जीनचन्द्रन
 :

 क्या  गृह-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 :

 केरल  सरकार  ने  QEYE—YVI9 WIT  १६  ४५७-५८  में  केन्द्रीय  अनुदान  में  से  ख़ादिम

 जातियों  द्वारा  स्थान  परिवर्ती  खेती  को  रोकने  के  लिये  कितनी  राशि  व्यय  की

 अरब  तक  किस  प्रकार  का  कार्य  किया  गया  है  शर  कितन  लोगों  को  स्थायी  रूप  से  बसाया

 जो  चका  कौर

 इस  कार्य के  लिये  caYG—UE  में  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है
 ?

 उपमंत्री  :  भ्रनसुचित  arian  जातियों  द्वारा
 परिवर्ती  खेती  को  रोकने  के  लिये  केरल  सरकार  को  १९५६-५७  PeyYvy-  में  केन्द्रीय  सहायता

 के  रूप  में  निम्न  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  :---

 लाखों  मे ं)

 राज्य  परियोजना  केन्द्र  द्वारा  चलाया  योग

 की  योजनायें  गया

 PENE-K  ०  Rloo  ७२२
 १९  प्र  मप्र ८  रूस ४  २*००  oy

 ——— ne

 मूल  wast में
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 ery  थे  तनय मांगी  गई  सुचना  राज्य स  SPIELE ह  नान  की  जा  रही  है  जो  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी

 ०२,०००  रुपये  राज्य  का  भ्रंश  शामिल  राज्य  क्षेत्र में  कौर  २,६  ६,०००

 रुपये  केन्द्र  द्वारा  चलाये  गये  कार्यक्रम  के  sets  ।

 तेल  के  लिये  छिद्र  करन  का  कायम

 कि
 ं

 1२७०४.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  संच  है  कि  सरकार  ने  भारत  के  विभिन्न भागों  में  तेल  के  लिये  छिद्र  करने  प्रौढ़

 उसका  पता  लगाने  के  कार्यक्रम  में  शीघ्रता  करने  का  निश्चय  किया  है  ;  wie

 क्या  उस  पक्ष  को  अस्थायी  रूप  से  एक  शील्ड  देने  का  निश्चय  किया  गया  है  जो  खुदाई

 का  सर्वोत्तम  स्थल  चुनेगा
 ?

 fara  शर  तेल  मंत्री  के०  दे०  जी  हां  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  arte  द्वारा  प्रतियोगिता के  आधार पर  बारी-बारी से  प्रत्येक

 चार  मास  में  एक  बार  एक  शील्ड  सबसे  सुन्दर  ढंग  से  संगठित  करने  वाले  खुदाई  के  स्थल  को  दी  जायेगी
 ।

 राय-कर  के  मुकदमे

 1२७०४.  श्री  दलजीत  सिह  :
 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  उच्च  न्यायालय कौर  न्यायाधिकरण  में  १९४५७  से  लेकर  तक  प्राय-कर

 के  कितने  मुकदमे  दायर  किये  गये  ;  कौर

 a. #
 उनमें  से  wa  तक  कितने  मुकदमे  निबटाये  जा  च  के

 तथा  सैनिक  व्यय
 मंत्री

 गोपाल

 (१)  पंजाब  उच्च  न्यायालय  में  भ्

 2vi90 (२)  प्राय-कर  अपीलीय  न्यायाधिकरण में

 gq
 (१)  उच्च

 न्यायालय  द्वारा

 (२)  न्यायाधिकरण
 मांगी

 गई  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है

 जो  यथाशीघ्र  सभा-पटल  पर  रखी

 जायेंगी

 सरकारी  कर्मचारियों  के  आवेदन  पत्र  भेज  जाने  के  संबंध  में  नियम

 1२७०६.  श्री  श्रीनारायण  दास  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 :

 क्या  भारत  सरकार  ने  अपने  कर्मचारियों  के  आवेदन  पत्र  सरकार  के  अन्य
 पदों

 के  लिये  भेजने  के  बारे  में  कोई  नियम  इरादी  बनाये  हें  ;  कौर

 (a)  यदि  तो  क्या  उनकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 मूल  wast  में
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 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  जी  हां  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  पदों  के  लिये  झ्रावेदन  पत्र  सेवायें  )  १९४३,

 तथा  गृह-कार्य  मंत्रालय  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  १७०/५१  दिनांक  २१  Pays

 की  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  हे  ।  परिशिष्ट  ६,  श्रतुबन्ध  संख्या  ७६]

 बीजापुर  में  ह

 1२७०७.  श्री  सुगन्धि  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्क्ृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 भ

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  दो  वर्ष
 पूर्व  बीजापुर  के  ऐतिहासिक  भवन  .  महलਂ

 के  कुछ  लकड़ी  के  खम्बे  तथा  छत  का  कुछ  भाग  गिर  गया  था  ;

 यदि  तो  मरम्मत  करने  के  लिये  कितनी  राशि  tee  की  गई  है  ;

 इसके  निर्माण  में  विलम्ब  क्या  कारण  हें  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-का्ये  मंत्री  हुमा यू नू  कबीर  )  :  जी  हां  ।

 €३,०७४  रुपये  |

 इस  कार्य  को  करने  में  विलम्ब  का  कारण  उसकी  जटिलता  है  जिसके  बारे  में  अन्य

 विशेषज्ञो ंसे  परामर्श  लेते  की  झ्रावस्यकता  है  ।

 बीजपुर  का  रोका

 Fon.  श्री  सुगन्धि  :  कया  ब्रेशानिक  गवेषणा
 शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 ०,
 क्या  यह  सच  है  कि  बीजापुर  की  ऐतिहासिक  इमारत  र

 11.0
 में  वर्षा  ऋतु

 में  पानी  भर  जाता  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  इमारत  की  रक्षा  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  हहे ह
 ?

 गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  हुमायूँ
 :  (a).

 अवश्यक  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  जो  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 mater  का  डिफेंस  डिपो

 1२७०६.  श्री  नंजप्प  :.  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  मद्रास  राज्य  में  के  डिफेंस  डिपो  को  स्थानान्तरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो
 इसके  कया  कारण  हैँ

 ;  और

 इस  दिशा
 में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  !

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 ज्ितिरक्षा  उपमंत्री  रघुरामेय्या )  जी  नहीं  ।  फिलहाल  वाड़ी  के  किसी

 भी  डिपो  को  स्थानान्तरित  करने  का  काई  विचार  नहीं  है  ।

 wit  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  कर्मचारी  का  फरार  होना

 1२७१०.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 (=)  क्या  दिल्‍ली  का  एक  पुलिस  कर्मचारी  उसके  खिलाफ  गबन  का  मुकदमा  दर्ज  होनें

 के  कारण  फरार  हो  गया  र

 यदि  तो  इस  मामले  का  ब्योरा  कया है
 ?

 मंत्री  गो०  ब०  :  शौर  २७  १६४५८  को  एक

 स्थानापत्र  अ्रसिस्टेण्ट  सब  इन्सपैक्टर  की  पद  भ्रान्ति  कर  उसे  हेड  कान्सटेबल बना  दिया  गया  था

 ०००  रुपये  के  गवन  के  लिये  उतरदायी  जान  पड़के  के  कारण  उसे  मुप्रततल कर दिया कर  दिया  गया  था

 ३  geXG  को  वह  पुलिस  लाइन  से  फरार  हो  गया  ।  उसके  खिलाफ  कार्रवाई  की  जा

 रही
 है  ।

 शाहजहां  की  मृत्यु  पर  रोहानी  डालने  वाले  दस्तावेज

 1२७११.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  सरकार  के  अभिलेखागार  विभाग  को  हाल  ही  में  कुछ

 ऐसे  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  मिले  हैं  जिनमें  सम्राट  शाहजहां की  मृत्यु  पर  कुछ  रोशनी  डाली  गयी  है  ;

 यदि  तो  क्या  इन  दस्तावेजों  की  जांच  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 वाडी  में  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  उद्योग

 1२७१३.  श्री  ष्०  स०  राम स्वामी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  वाडी  में  प्रतिरक्षा  संबंधी  भारी  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में

 मद्रास
 की

 सरकार  के  पास  से  कोई  अ्रभ्यावेदनਂ  प्राप्त  है  ;

 क्या  सरकार  ने  कोई  निर्णय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  वह  किस  प्रकार  का  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  जी  नहीं  ।

 शर
 .  प्रश्न

 उत्पन्न  नहीं  होते  ।
 ह

 मूल  अंग्रेजी  में



 २४  १९५८  नवल  च ि
 waa  उत्तर  ४०२३

 अमृतसर  छावनी

 1२७१५.  श्री  दलजीत  fag  :.  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  सरकार  द्वारा  ग्र मुत सर  छावनी  के  विस्तार  के  लिये  अनुदान  के  रूप  में  उसके

 विस्तार  कौर  विकास  की  याजनाम्रों  का  कार्यान्वित  करने  के  लिये  PEYG—HE  में  अरब  तक  कुल

 कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ;  और

 योजना  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 pater  उपमंत्री  :  ग्राम  अमृतसर  छावनी  के  विस्तार  के

 लियें  भारत  सरकार  ने  कुछ्  भी  राशि  मंजूर  r NQ T  को  हैं  किन्तु  उसका  १  टनल  से  ३१  R&S

 तक  के  काल  में  छावनी  की  विकास  परियोजना ग्र ों  के  लिये  Y,2oo  0°90  रुपये  को  राशि  मंजूर

 की  जिसका  ब्यौरा  निम्न  प्रकार है
 :

 परियोजनाएं  स्वीकृत  राशि

 शौचालय  G,200,00 ००  रुपये

 पेशाबघर

 यातायात  RV, 200,00  रुपये

 अवधि  तथा  लोक  स्वास्थ्य  2,000  . lee)  रुपये

 निर्माण  कार्प  VR,  300.0  oo.  पये

 हरिजनों  के  क्वाटर
 र  eee  :

 0°  रुपये

 नन

 योग  EY,200 00 oOo
 रुपये

 aft

 1२७१६.  श्रीमती  मजीदा  अहमद  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तिनसुकिया  में  सुकन पुख री  ग्रांट  की
 भूमि  का  वह

 प्लांट  जो  द्वितीय  महायुद्ध  में  अजित  कर  लिया  गया  अभी  तक  वापस  नहीं  दिया  गया  ;  शौर

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हूं  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  शर  तिनसुखिया  में

 सुकन पुख री
 ग्रांट  की  कोई  भूमि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  भ्रर्जन  द्वारा  कब्जे  में  नहीं  की  है  ।  परन्तु

 पुखुरी  डाकखाना  सुकनंपूखरी  )  की  लगभग  ७०
 बीघा  भूमि  Pe¥3  में  हरजीत  की

 गई
 थी  ।

 जरूरत
 से  ज्यादा  जानें  पर  वह  भ्र ति रिक्त  भूमि  उसके  मूल  स्वामियों

 को
 लौटानें  के  लिए  सरकार  ने

 मंजूरी दे  दी  थी  ।  कु  छ  भूस्वामियों ने  प्रश्न
 की

 रकम  लौटा  कर  जमीन  वापस  पाने
 के  विलेज  लिख

 दिये  उनको  जमीन  का  कब्जा  देने  के  लिये  हिदायतें  दे  दी  गईं  हें  ।  जिन  व्यक्तियों ने  प्रतिकर

 की
 रकम  नहीं  लौटाई  उन्हें  rata  वापस  देने

 दिस
 विचार

 हो
 रहा  ZI

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 सेवानिवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  गेसरकारी  नौकरी

 1२७१७.  पंडित  द्वा०  ना०  तिवारी :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  १९५६

 से  अब  तक  १९५८  में  राज्य  में  )  ahaa  भारती य  sara  तथा  केन्द्रीय  सेवाशर्तों  के  प्रथम  श्रेणी

 के  कितने  सेवा  निवृत  श्रविकारियों  ने  गैर  सरकारी  फर्मों  में  नौकरी  कर  ली  है  ?

 Tysat  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  जानकारी  एकत्रित कर  के  यथा  समय

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌

 1२७१८.  श्री  दी०  Wo  धर्मा
 :

 क्या
 वैज्ञानिक

 और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 tartare  तथा  उद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  में  तथा  उस  के  नियंत्रण  के  अन्तर्गत  चलने

 वाली  विभिन्न  प्रयोगशालाश्रों  में  कितने  लोनार  डिवीजन  कलक

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों  तथा
 उस

 अधीनस्थ  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  को  चार  अग्रिम  वेतन  व्याधियां  दी  गई

 यदि  तो  क्या  ऊपर  उल्लिखित  भाग  के  कर्म  चा  रियों  को  भी  यह  फायदा  दिया

 गया  कौर

 (4)  यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हूँ  ?

 वैज्ञानिक  ator  शौर  सांस्कृतिक-केपी  मंत्री  ह् मायन ६ च  :  ४५३  सौ

 त्रेपन  )  ।

 )  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  सचिवालय  की  लिपिक  सेवा  के  sa  लोनार  डिवीजन  क्लर्कों

 को  दो  अ्रतिरिक्त  वेतन  a  feat  दी  हैं
 जो  स्थायी  gate  जो  यद्यपि  अभी  तक  स्थायी  नहीं  हुए  तथापि

 कम  से  कम  अपने पदों  पर  कम  से  कम  तीन  वर्ष  से  काम  कर  रहे  है  कौर  स्थायी  किये  जाने के  लिये

 उपयुक्त  इस  के  अलावा  इस  वर्ग  के
 उन

 क्लर्कों
 को  भी  दो  अतिरिक्त  वेतन  व्‌  धियां  दी  गई  हैं  जो  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  की  टाइपिंग  परीक्षा  में
 ४०

 शब्द  प्रति  मिनिट  की  गति  से  पास  हो  गये  हें  ।

 अधीनस्थ  कार्यालयों  के  कर्मचारियों को  ये  रियायतें नहीं  दी  गई  ।

 जी  हा  ।

 प्रदान ही  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद

 1२७१४.  श्री
 दी०  चे  शर्मा  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌ तथा  उस  के  नियंत्रण  के  अन्तर्गत

 शालाओं
 में  सभी

 राजपत्रित  नियुक्तियां संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  द्वारा  की  जाती
 शौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हूँ  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कलि
 विजातीय  गेया  ate  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  हिमायत  चाल  ९,  }  नहीं  ।

 यह  परिपथ  एक  स्वशासी  संगठन  है  मारजिन  उस  में  तथा  उस  के  अर्न्तगत  संस्थापकों  में

 अ्रघिकारियों  की  भर्ती  का  मामला  संव  लोक  सेवा  आयोग  के  पर् या लोकन  के  ः अच्तगत  नहीं  है  ।

 जलियांवाला  में  राष्ट्रीय  स्मारक

 1२७२०.  को  दल जोत  सिह  क्या  बैठा निक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 जलियांवाला  अ्रमृतसर  में  राष्ट्रीय  स्मारक  बनाने  गिर  तक  कितना  काम हो

 चुका

 अब  तक  इस  काम  में  केन्द्रीय  अनुदान  का  कितना  पया  खर्च  किया  गया

 भ्रमजाल  जलियांवाला  बाग  राष्ट्रीय  स्मारक  न्यास  का  कौन  कौन  व्यक्ति  न्यासी  हैं  ?

 times  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  :  wa  तक

 इस  काय का  ,  भाग  पुरा  हो  चुका  है  ।

 प्राप्त  जानकारी  के  भ्रूण  तक  लगभग  २.२४  लाख  रुपयों  की  रकम  खच  हो

 चुकी है  परन्तु  यह  ज्ञात  नहीं  है  कि  इस  में  केन्द्रीय  अनुदान  की  कितनी  रकम  है  ।

 न्यासियों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं

 (१)  श्री  जवाहर  लाल

 (२)  डा०  सफीउदीन

 (३)  मौलाना  अ्रब्दुल  कलाम  आजाद  यह  स्थान  खाली

 (४)  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  seat

 (५)  पंजाब  राज्य  के  गवर्नर

 (६)  पंजाब  राज्य  के  मुख्य

 (9)  राजकुमारी  aga

 (5)  बतायी  क  और

 (&)  ज्ञानी  गुरमुख  सिंह  मुसाफिर  ।

 पंजाब  में  झादिमजाति  विद्याथियों  के  लिये  संस्थायें

 TROY.  श्री  दलजीत  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सहायता  से  पंजाब  में  भ्रादिमजाति  विद्याथियों
 के  लिये  प्रविधिक  प्रशिक्षण

 यदि  तो  वे  किन  स्थानों  पर  तथा  कितने  स्थानों  पर  खोली

 उपमंत्री
 :  कौर  में

 श्नादिमजाति
 के

 विद्याथियों

 के
 लिये

 कोई  प्राविधिक  प्रशिक्षण  थीं  खोनी गई
 परन्तु  द्वितीय लला

 पंच  वर्षीय  योजना  में
 ee  aot

 नह

 मूल  मंप्रेज़ी  में
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 श्रादिमजाति के  लोगों  को  सुधरे  हुए  कताई  के  तथा  उनਂ  की  कताई  कौर  बुनाई  के  विकास  के

 हेतु  प्रशिक्ष ग  देने  थ  लिये  प्रशिक्ष ग  केन्द्र  खलने  का  उपबन्ध  किया  गया  था  ।  ऐसे  द  केन्द्र  कांगड़ा  जिले

 की  कुल्लू  तहवील  के  लाहौल  क्षेत्र  क  कोलौंग  तथा  यह  गांवों  में  एक  कताई  तथा  दुसरा  बुनाई  के  लिये

 PEYR—XV  में  खले  गये  हूं  ।  चालू  वर्ष  में  कद्र  द्वारा  सं वालित  कायम-क्रम  के  अन्तर्गत  )  ऊन

 की  कताई  के  दो  प्रशिक्षण  केन्द्र  खले  जाने  की  आशा  है  ।

 पंजाब  में  बच्चों  तथा  महिलायें  के  लिये  पुस्तकालय

 PROV.  श्री  दलजीत  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 १९५८-५६ में  वो न्द्रीय  समाज  कल्याण  बार्ड  ने  पंजाब में  बच्चों  तथा  स्त्रियों के  लिये

 पुस्तकालय  खलने  के  हेतु  स्वेच्छिक  समाज  कल्याण  संगठनों  को  कितना  अनुदान  दिया  कौर

 यदि  तो  इन्हें  किन  स्थानों  पर  खोला  जा  रहा  है  ?

 +  fret  मंत्री  क्या  ला०  :
 अब  तक  २,६९०  रुपये  |

 निम्नलिखित  स्थानों  की  स्वेच्छिक  समाज  कल्याण  संस्थानों  को  अनुदान  दिया  गया

 है

 (१)  करनाल

 (२)  सोनीपत

 (३)  फीरोजपुर

 (¥)  अमृतसर

 (५)  करनाल
 जिले  में

 करोड़ी

 (६)  रोहतक  |

 हिमाचल  प्रदेश  के  समाज  दिक्षा  केन्द्र

 1२७२३.  श्री  दलजीत सिह
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  के  श्रस्तर्गत
 कितने

 समाज  शिक्षा  केन्द्र  चल  रहे
 और

 उन  में  कितने  विद्यार्थी  शिक्षा  पा  रहे  हूँ
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का  ला०  :

 €५४०  |

 खाद्यान्नों  पर  बैंक
 द्वारा  दी  जाने  वाली  पेशगी  की  रक़मों

 पर  प्रतिबन्ध

 1२७२४.  श्री  राम  क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत के  रिजर्व  बेक ने
 देश

 के
 सभी  भ्र तु सूचित tat  को  यह  निदेश

 दिया  है  कि  वें  गेहूं  तथा  अन्य  खाद्यान्नों पर  उन
 के  द्वारा  दी.जाने  वाली  रकमों

 को
 शौर

 भी  कम  कर

 यदि  तो  किस
 प्रकार

 के  निर्बंधन  सुझाये
 गये रे दे  5

 मूल  wast  में
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 बैंकों  ने  इस  का  क्या  उत्तर  दिया  है
 ?

 तथा  सैनिक व्यय  मंत्री  गोपाल  :  १०  Reus Bl को

 भारत  के  रिजर्व बैंक  ने  सारे  देश  के  अ्रनुसूचित  कों  के  पास  इस  श्राशय  का  एक  निदेश  पत्र  भेजा  था
 कि

 तथा  चावल  को  छोड़  गेहूं  तथा  अन्य  खाद्यानों  पर  दी  जाने  वाली  पेशगी  की  रकमों  में

 और  भी  कमी  कर

 निर्बेन्थनों  का  प्रकार  नीचे  दर्शाया  गया  है

 गेहूं

 (१)  सारे  राज्यों  में  पजाब  राज्य  भी  Peuc  को  टोने  वाले  प्रत्येक  महीने

 शामिल  में  चलने  वाले  बंक  के  कार्य  में  PENG BH eg के  उन्हीं  महीनों में  पेशगी दी  जाने

 क्यों  मं
 वाली  रकमों

 की
 shia  सीमा

 को  ERY,

 के  भीतर  बनाए  रखना  |

 (२)  पंजाब  राज्य  में  ऊपर  के  अनसार  ही  ।

 wer  खाद्यान्न  घान  शौर  चावल  शामिल  नहों

 (१)  सभी  राज्यों  में  काम  करने  वाले  बेक  के  अक्तूबर  geyus  को  शरू  होने  वाले

 कार्यालयों  मे  महीने  में  १९५७  के  उन्हीं  महीनों  में  दी

 जाने  वाली  पेशगी  रकमों  की  कुल  औसत

 सीमा  को  so  प्रतिशत के  भीतर  बनाये

 रखना |

 पिछले  तीन  वषों  में  इन  महीनों  में  ate  वर्ग के  खाद्यान्नों पर
 ८०

 प्रतिशत  औसत

 भ्रम्निम  दिये  जाने  की  सीमा  ११  REX  के  पिछने  निदेश  द्वारा  निर्धारित कर  दी  गई  थी  ।

 अन्य  खाद्यान्नों  तथा  धान  चावल  पर  बेक  द्वारा  पेशगी  की  रकमें  दिये  जाने  की  alae

 सीमा  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  gar  ।

 (7)  हाल  ही  के  इन  निदेशों  का  बैंकों  ने  कहां  तक  पालन  किया
 इस  के  बारे  में

 mat  कुछ

 नहीं  कहा  जा  सकता

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  क्षेत्राधिकार  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  अलग  करना

 1२७२४.  श्री  रास  कृष्ण  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  के  क्षेत्राधिकार तथा  नियंत्रण  से  ग्रामीण  क्षेत्रों को  अलग  रखने

 के  बारे  में  सरकार को  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा है

 यदि  तो  अलग  रखे  जाने  के  लिये  क्या  कारण  हैं  ;  अर

 इसਂ  मामले  की  सरकार  पर  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  ato  ब्०

 (a)  ate
 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते

 ।

 मूल  AIST  में
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 थ  प  अ  ७  ह

 इंडियन  सकल  श्राफ
 साइना

 एंड
 दर
 %  इक  जियोलॉजी

 एए  ——
 २७२६.  श्री

 so  रि

 गव  न  नक क  अभियान mt  कौर  ai  तिक-कहा taal यह  बताने

 की  कृपा  करें

 धनबाद  स्कूल  श्राफ  माइन्स के  निदेशक  का  पद  स्थायी
 है

 क

 कया  इस  पद  पर  काम  करने  वाले  उतार  सज्जन  की  नियुक्ति  संघ  लोक  सेवा आयोग की
 ary aq

 पर  की  गई  थी  ?

 वैज्ञानिक  nag  और  सांस्कृतिक-कार्थ  मंत्रो  gaia  कबीर

 पी  है झ्र झभी सिफ ह  सिफ  ३०  १६६०  तक  इस  की  मं  जूरी  है  ।

 )

 oe

 मौजूदा  अफ़सर  की  नियुक्ति  qo  पी०  एस०  ato  की
 सिफारिशों

 से  नहीं की  गई

 क साल से  कम पी०  एस०  सी ०  कंसल  झान  रेग ले दान  नबी के  अनसार  अस्थायी  तौर  प

 ः

 एक

 शप

 मिट्टी  हटाने  वाली  मशीनों  का  निर्माण

 श्री  स०  म०  बनों
 :  कया

 प्रतिरक्षा
 मंत्री

 यह
 बताने  की  ar

 करेंगें  कि
 :

 क्या  सरकार  जापानी  फर्म  के  सहयोग  से  मिट्टी  ee

 दूसरों ae

 om

 का  विचार कर  रही  कौर

 यदि  तो  उस  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 प्रतिरक्षा
 उपमंत्री  रघुरामेय्या ):

 )  जी  हां  ।  इस  की  शर्तें  इस  प्रकार  हैं
 :-  ब

 ही
 (१)  रेखा  विस्तृत  विवरणों  तवा  wa

 प्राविधिक  सेटों  के
 लिये  प्रत्येक  सैट  के

 हिसाब से  Eso  डालर  का  क  SO

 ae

 wae

 (२)
 (२)  ३००  ट्रैक्टरों  तक  प्रत्येक  ब्र  पर  बनाये  जाने  के  लिये  र

 थि
 सहायता  शुल्क  |

 (३)  स्वामित्व शुल्क  २  प्रतिशत  ।

 hal

 _  जापान  में  कारखानों  से  निकले  हुए  माल  की  कीमतों  के  प्राकार  पर
 भारत  में  बनाये

 ी
 मूल्य  होगाਂ  उस  पर  प्राविधिक  सहायता  शुल्क  तथा  स्वामित्व  शुल्क  लगाया

 rs
 नन कीजो

 भारत  में  प्रतिरक्षा  के  लिये  बनाये  गये  खुले  पुर्जो  पर  कोई  स्वामित्व  शुल्क

 जायगा  ।  प्रतिरक्षा  carat  के  अतिरिक्त  ae  किसी  भी  पक्ष  के  लिये  र  क

 f
 स्वामित्व शुल्क  चुकाना  होगा  ।

 ी क  स्वामित्व  शुल्क  १०  वर्षों  की  अवधि तक  जायगा  |

 क
 खान  कौर  वचन  मंत्रालय  के  श्रन्तगंत  काम  करने  वाली  समितियां

 VeVG  ait  दलजीत  सिंह  :  क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  की  कृपा  करेंगे

 eee

 ५-५८  Wa  तक  PEYG—YE  इस्पात
 क

 इंधन  मंत्रालय के

 तनी  समितियां  काम  कर  रही  थीं
 ?

 द

 ee
 Oo

 क
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 इस्पात, खान श्र इंघन मंत्री खान  ate  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  सिंह  )  :  (2)  कोयला मूल्य  पुनरीक्षण  समिति ।

 (२)  कोयला  खानों  में  रेत  डालने  के  हेतु  दामोदर  घाटी  निगम  की  नदियों  के  बैल्टों से  रेत

 क  परिवहन  करने  प्रौर  उसे  वितरित  करने  के  तरीकों  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  ब्यौरेवार  नब क्षण  तथा

 करने  वाले  विशेषज्ञों का  दल

 (३)  पश्चिमी बंगाल  के  प्रा सन सोल  सब-डिवीजन  में  ट्रेंड  ट्रंक  सड़क  तथा  बारकर  के

 कोयला  खदान  स्थापित  करने  के  लिये  संसाधनों  की  तथा  समिति  |

 (४)  कोयला  क्षेत्रों  के  स्वेच्छिक  समामेलन  का  संवर्धन  कर्न  वाली  समिति
 |

 (५)  संसाधनों  का  निर्धारण  करने  वाली  समिति  |

 (६)  झ्रावइ्यकता  तथा  उपयोग  समिति

 (७)  उत्पादन  तथा  तैयारी  समिति  ।

 (८)  परिवहन  समिति

 चार  समितियां  भारतीय  कोयला  परिषद्‌  की

 (&)  इंजन  दक्षता  समिति  |

 (१०)  कोयल  मंत्रणा  समिति  ।

 (११)  कोयला  परिवहन  मंत्रणा  समिति ।

 (१२)  as  कोक  निर्धारण  समिति  ।

 (१३)  तेल  भ्रतुसन्धान प्रौढ़
 तेल

 को
 साफ  करने  तथा प्राकृतिक  कौर  तेल  साफ  करने

 के  कारखानों की  गैस  से  संबंधित  मामले  में  सलाह  देने  वाली  समिति ।

 (१४)  उपयोग  किये  गये  चिकनाई के  तेलों  को  फिर  से  उपयोगी  बनाने के  लिये

 aria  समिति  |

 (१५)  निवाले  लिग्नाइट  परियोजना  लिमिटेड  के  प्रविधिक  विशेषज्ञों

 की  स्थायी  सूची

 (१६)  पलाना  लिगनाइट  निक्षेपों  के  लिये  विशेषज्ञ  समिति  ।

 (Rs)  निम्न  श्रेणी  के  वयस्कों  को  लाभकारी  बनाने की  रिपोर्ट  बनाने  वाली  समिति  |

 (१)  खनिज  सम्पत्ति  मंत्रणा  समिति  |

 खनिज  सम्पत्ति  की  चार  क्षेत्रीय  परिषदें  | (१९)

 (२०)  राज्य  सरकारों  द्वारा  भारतीय  खान
 ब

 रो  की  आवश्यकताओं  का  समन्वय कर  के

 सांख्यिकीय  जानकारी  प्राप्त  करने  का  एक  श्र  क  संतोषप्रद  तरीका  निकालने के  लिये

 एक
 कार्यकारी  दल

 ।

 (२१)  खनिज  पदार्थ  मंत्रणा  बोई  की  अभ्रक  उप-समिति  |

 (22)  ग्र भ्र रक  मंत्रणा  समिति  |

 (२३)  wae  उप-समिति  ।

 मूल  wast  में

 1Lubricating  Oil.

 216  (A)
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 (२४)  लाभदायक ख़निज  पदार्थों  के  खनि  स्वामियों  को  प्रोत्साहन देने  के  लिये
 क्या  प्रलोभन

 तथा  सुविधायें  दी  इंस  संबंध
 में

 पड़ताल  करने  तथा  सिफारिशें  करने  की

 उ  प  समिति  |

 (२५)  पेट्रोलियम  उपभोक्ता  मंत्रणा  समिति  ।

 सेनिक  मिशन

 1२७२६.  श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७  शर  eke  में  ga  तक  विदेशों  को  कितने  सैनिक  मिशन  भेजे  गये  हैं  ;

 वे  किन
 देशों

 को  तथा  किस  प्रयोजन  के  लिये  भेजे  गये
 रोक

 हर  मिशन  पर  (aetna)  कुल  कितना  रुपया  खर्चे  किया  गया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  कौर  .  १९५७  में  रूस
 को

 दो
 मिशन  भेजे

 गये  थे  जिन  में  से  एक  स्थल  सेना  तथा  वायु  सेना  का  मिला  जुला  मिशन  था  जो  स्थल  सेनाध्यक्ष  के

 नेतृत्व  में  शौर  दूसरा  नौसेना  मिशन  था  जो  उप नौसेनाध्यक्ष के  नेतृत्व  में  गया  १९५८  में  एक

 स्थल  सेना  मिशन  स्थल  सेनाध्यक्ष  के  नेतृत्व में  कनाडा  प्रौर  अमेरीका भेजा  गया  है  झ्र वह वह

 array  अमरीका  में  हैं  ।  ये  सब  मिशन  प्रतिनिधि  मंडलਂ  के  तौर  पर  ही  गये  हैं  ।

 १९५७  में  स्थल  सेनाध्यक्ष के  नेतृत्व  में  जान  वाले  मिशन  का  घेर  लगभग  ३८५००

 रुपये था  झर  उपनौसेनाध्यक्ष के  नेतृत्व  में  जाने  वाले  मिशन का  खर्च  ७४५००  रुपये  है  |  इन  आंकड़ों

 में  भारतीय  वायु  सेना  के  उन  विभागों  के  art  जाने  का  बचें  शामिल  नहीं  है  जिन  में

 _

 प्रतिनिधि  मंडल

 गये  gaya में  भेज  गये  प्रतिनिधि  मंडल  पर  होने  वाला  श्रमुमानित खच  ३८,०००  रुपये

 पंजाब  में  आयकर दाता

 1२७३०.  श्री  दलजीत
 सिंह

 :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 पंजाब  के  हर  जिले े

 में  आजकल  कितने  लोग  आयकर  चुकाते  हैं  ?

 उपमंत्री  ( stterett  तारकेश्वर  :  पंजाब  में  १  ges  को

 सची
 जिलेवार  सूची  नीचे  दी  जाती है

 :- दाताओं  की  पति  में  जिन  लोगों  के  नाम  हैं  उन  की

 ह  जालंधर  २५०३

 करनाल  2e+85

 2  2c हिसार

 ह  अम्बाला  RRAL

 शिमला  &€5

 १२३२
 गुरुदासपुर

 292.0

 होशियारपुर  Oka

 मल  ५ म्रंग्रेजी  में
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 €.  अमृतसर  ६,६६८

 2,985 १०.  रोहतक  ,

 ११.  गुड़गाव  €३ ४

 १२.  मोहिन्द्र गढ़  २३७

 लुधियाना  ४  रे  रे

 न  फीरोजपुर  BRR

 पटियाला  दौरे

 ३६० न  कपूरथला

 १७  २,६४०

 Qa  .  G03

 भारत  में  भ्र मे रिका  के  गेर-सरकारी  विनियोजन

 1२७३१.  श्री  राम  :
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  अ्रमेरिका  के  गैर-सरकारी  विनियोजन  बढ़  गये  हैं  ;

 शर

 यदि  तो  wa  तक  १९५८  में  कितना  विनियोजन  gar  है  ?

 तथा  wate  व्यय  मंत्री  गोपाल  जी  हां
 ।

 १९५८  के  ars  कभी  उपलब्ध  नहीं
 हैं

 ।

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  सुची

 1२७३  ज  St  सुमन  घोष  :

 at  हरविन्द  घोषाल :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  ११  १९४५८  को  उच्च न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 के  लिये  उपयुक्त  सारे  देश  के  व्यक्तियों  की  सूची  के  बारे
 में

 |  पूछ  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ११७१

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 wag  सच  है  कि  विधि-जीवी  संघों  के  सदस्यों  से  इस  के  लिये  भ्रावेदन  पत्र  मांगे  गये

 थे

 यदि  तो
 कितने  आवेदन  पत्र  कराये  थे

 विधि-जीवी  संघों  के  सदस्यों  में  से  किस  आधार  पर  न्यायाधीशों  का  चुनाव  किया

 गया है  ;

 क्या  राज्य
 सरकारों  द्वारा

 भेजी  गई  नाम  सूची  से  वहां  के  मुख्य  न्यायाधीश  सहमत
 शरर

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूची  में  जिन  उम्मीदवारों के  नाम  हैं  उन  में

 से  कितने  सरकारी  नौकरी  वाले  हैं  कितने  विधि  जीवी हैं  ?
 ह

 मूल  aust  में
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 गृह-कार्य  मंत्रो  गो ०  ब०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तक  कोई  चुनाव  नहीं  किया  गया  |

 सूचियां  मुख्य  न्यायाधीशों  के  परामर्श  से  बनाई  गई  हैँ
 ।

 यह  जानकारी  बताना  उचित  नहीं  है  |

 मिलिटरी  डेरी  जबलपुर

 २७३३.  सेठ  गोविन्द  दास  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मिलिटरी  डेरी  फार्म  के  पास  तहसील  कौर  जिला  जबलपुर  के

 वलपुर गांव  में  ५००  एकड़  भूमि  है  जिस  से  उसे  घास  प्राप्त  होती  है  |

 क्या  इस  भूमि  में  खेती  की  जा  सकती है  ;

 क्या  भारत  सरकार  इस  भूमि  को  कृषि  के  लिये  भूमिहीन  कृषकों को  देने  के  किसी

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  का  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  सखलालपुर  कि  सुखावलपुर जैसे  प्रश्न  में

 कहा  गया  मिलिटरी
 फार्म  के  पास  ४५०  एकड़  भूमिक्षेत्र है

 ।  इस  भूमि  से  हर  साल  ५  से  ७  लाख

 पौंड  घास  काटा  जाता  है  ॥

 तथा  (7).  जी  नहीं  ।

 प्रेत  नहीं  उठता  |

 बैरकपुर  छावनी

 RV3¥  सेठ  गोविन्द  दास  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बैरकपुर  छावनी  में  एक  प्राइमरी  स्कूल  बनाने  के  लिये  दिया  गया

 अनुदान  ३१  १६५८  को  स्कूल  का  भवन  पूरा  होने  से  पहले  ही  व्यपगत हो
 क्योंकि  भवन

 बनाने  के  लाने  भूमि  देर  से  दी  गई  ;  ak

 क्या  सरकार  का  छावनी  को  PEUG-HE  में  भवन  का  निर्माण  कार्य  पुरा  करने  के

 लिये  नये  सिरे  से  अनुदान  देने  का  विचार है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 चूंकि  ठेकेदार  ने  Qy-3-¥o TH HA AAT तक  काम  समाप्त

 नहीं  किया  छावनी  बोलने ने  RG, AB  ८६  रुपये  की  बकाया  रकम  सरकार को  वापस  कर  दी  है
 |

 वापस  की  गई  राशि  PEXG-LE  में  फिर  अनुदान  कर  दी  गई  है  ।

 जबलपुर  में  भूमि  का  अजन

 २७३  y  सेठ  गोविन्द  दास  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तहसील  ait  जिला  जबलपुर  के  सरकल  २३  में  सीता  पहाड़

 गांव में  कूछ
 जिस  में  कृषि  की  जा  रही  थी  प्रतिरक्षा  |

 भाग  ने  अजित  कर  ली  है  ;

 दिन

 मूल  waist  में



 है २४  १९४५८

 यदि  तो  प्रतिरक्षा  विभाग  ने  इस  भूमि  का  कज  करने  के  उस  का  क्या

 उपयोग  किया  है  ;

 यदि  इस  भूमि
 को

 उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  है
 तो

 क्या  भारत  सरकार
 इस

 भूमि

 को  भूमि द्दीन  कृषकों  को  कृषि  के  लिये  देने  की  किसी  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  ;  भर

 यदि  तो  इस  का  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 जी  ५०  वर्ष  से  ऊपर  हुए

 |

 अधिकतर  भूमि  यूनिट  कुटुम्बों  के
 निवास  प्रेड  ग्राउंड  ane  के  लिये

 इस्तेमाल  होती  है  ।

 तथा  खाली  पड़ी  भूमि  पथरीली  है  ।  इस  में  केवल  २०  एकड़  कृषि

 योग्य है  ।  इस  पर  कृषि  करने  के  लिये  उचित  प्रबन्ध  करने  के  yet  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 २४  १९४५८  को  होने  वाली  बठक  के  लिये  साहित्य  अकादमी

 yes.  श्रीमती  मिनीमाता  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 गत  वर्ष  साहित्य  भ्र का दमी ने  जिन  लेखकों
 को  पुरस्कार  दिये

 उन  में  कितने  सरकारी

 कमेंचारी  हैं  ;  श्र

 क्या  यह  सच  है  कि  साहित्य  अकादमी  के  सदस्यों  द्वारा  लिखी  गई  पुस्तकों  पर  भी

 दमी  के  पुरस्कार  दिये  गये  हैँ  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  gaia  :  wie

 अकादमी ने  पिछले  साल  जिन  लेखकों  को  इनाम  दिये  उन  में  से  न  तो  कोई  सरकारी  कमेंचारी

 are  ना  ही  साहित्य  अकादमी  की  जनरल  काऊंसिल  या  एक्जीक्यूटिव  बोर्ड  का  मेम्बर  |

 दिल्‍ली  में  प्रतिलिपि  अ्रशिकरण  एजेंसी )

 TROIS.  श्री  To  ब०  विट्ठल राव
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  ११  १९५८  के  तारांकित

 संख्या  ११६०  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली  में  प्रतिलिपि

 करण  एजेंसी  का  पुनर्गठन  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ५  :  प्रतिलिपि  विभाग  की  पुनरीक्षित

 वली  बना  ली  गई  है  तथा  जिला  तथा  सत्र  न्यायाधीशों  की  मंजूरी  के  लिये  भेजी  गई  है  ।

 कर्मचारियों  की  संख्या  निश्चित  करने  के  लिये  प्रतिलिपि  विभाग  के  काम  की  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 प्रतिलिपि  विभाग  का  पुनर्गठन  जब  तक  विचाराधीन  है  तब  तक  वर्तमान  बकाया
 ह  लगन  एਂ  oo [  रहे  हैं

 ta  wat  में
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 कन
 लाई  पर  उत्पादन  शल्क

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  far
 |  at

 oat

 जब  १५  फरवरी  १९५८  को  दूर  डिवीजन  के  निरोधक
 उत्पादन  शुल्क

 ने
 शिवका

 के  दियासलाई  के  कारखानों  की  जांच  की  थी  तब  क्या  दियासलाई  के  बंडलों  की  कोई

 कमी  पाई  गई  थी  ;

 \  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 ग  )  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  कुछ  कर्मचारी  भी  गे मग्रत्तल  कर

 weet ये  हूँ  ;  ak

 यदि  तो  मामला कब  निपटाया  जायेंगी ?

 तथा  दैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल
 १५

 gays
 को  दिव कासी  के  तीन  दियासलाई  के  कारखानों  में  मदर  डिवीजन  ने

 के  बंडलों  में  काफी  कमी  पाई  थी  ।

 संचालकों  को  स्पष्टीकरण  करने  के  लिये  नोटिस  दिया  गया  था  rare  उन  के  उत्तर  प्राप्त

 हो  गये  इन  की  जांच  की  जा  रही  है  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  मद्रास  के  द्वारा  शीघ्र

 रादेश
 जारी  किये  जायेंगे  ।

 हां  ।

 उन  को  झ्रारोप  पत्र  दे  दिये  गये  हैं  ।  उनके  जवाब  जाने पर  तथा  म  गायक  जांच  हो

 जाने  पर  उन  के  खिलाफ  प्रश्ञासनीय  कार्यवाही  करने  का  अन्तिम  निर्णय  किया  जायगा  | (a IX

 इस्पात  कारखानों  के  लिये  इंजीनियरों  की  श्रावश्यकता

 1२७४०.
 जिले ०  चों  ०  fag  :  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि :

 ये भिलाई  तथा  रूरकेला  के  प्रत्येक  कारखाने  लि  लगभग  कितने

 इंजीनियरों  atc  कुशल  श्रमिकों  की  आवश्यकता  होगी  ;  श्र

 अब  तक  इस  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  ह ै?

 खान  कौर  ईत  मंत्री  स्वर्ण  ::  यह  ग्र तमात  लग्  प्रा  गया

 प्रत्येक  इस्पात  कारव
 ने

 था  लि
 '

 श्रोता  ६७०  इंजीनियर  तथा  उच्च  अवरोधे  कर्म  वारी
 at

 oo  कुशल  श्रमिकों  झ्र  wMd  चलाने  वाले  व्यक्तियों  की  जरूरत  फी  ।

 .
 अब  तक  १२००  इंजीनियर  तथा  २७००  कुशल  श्रमिक  भर्ती  कर  लिये  गये  हैं  ।  प्रशिक्षण

 का  प्रबन्ध  इस  ढंग  से  किया  गया  है  कि  ज्योंही  कोई  भाग  sare  हो  जाता  है  तोंट्टी  उस
 का  कर्बे

 संभालने  था  लिपे  आवश्यक  इंजीनियर  तथा  मशीनਂ  चालक  भी  मिल  सकेंगे  ।  २४१  इंजीनियर

 sf शिक्षा  थे  लिये  रूस  भेजने  गये  थे  ।  इनमें  से  इस  वर्ष  १२४  इंजीनियर  प्रशिक्षा  समाप्त  कर  के  लौट

 a
 a

 mit  निश्चित  तिथि  के  भीतर  ६८६  मनुष्यों  को  प्रशिक्षित  करने  में  किसी
 af

 की

 आशा  ह्  की  जाती  ।

 श
 मूल  म्रंग्रेज़ी म

 द
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 रुकेगा  तथा  दुर्गापुर  इस्पात  कारखानों  के  अधिकांश  इंजीनियरों  को  फोर्ड  प्रतिष्ठान  की

 सदभावना  से  ब्रिटेन  में  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ।  १९८  इंजीनियर  दो  दलों  में  ग्र मे रिका  को  प्रशिक्षण

 के  लिये  भेजे  ग  हें  ।  उन  में  से  ११३  इंजीनियरों  का  पहिला  दल  थोड़े  दिनों  में  वापस  wrt  वाला

 है  ।  तीसरा  जिस में  १००  इंजीनियर इस  माह  की  १  और २ २  तारीख  को  अमेरिका गया  है

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  लिये  ब्रिटेन  में  ३००  इंजीनियरों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  कोलम्बो  योजना

 के  अधीन  व्यवस्था  की  गई  है  ।  अभी  ६७  सीनियर  वहीं  हैं  ।  उन  में  से  १  प्रशिक्षण  के  बाद  लौट  पाया

 पांच  इंजीनियर  झ्रास्ट्रेलिया  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  लौट  भराये  हैं  पौर  १  कनाडा  में  प्रशिक्षण  प्राप्त

 कर  वापस  त्  गया  है  ।  कनाडा  तथा  आस्ट्रेलिया  प्रशिक्षण  की  कौर  प्रतीक  सुविधायें  देनें  के  लिये  तैयार

 हो  गये  हैं  ।  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  पश्चिमी  जर्मनी  में  ६  ३  इंजीनियरों  को  प्रशिक्षित  किया

 गया  है  ।  इस  के  प्रभावी
 उसी

 देश  में  कभी  भी  ४६  लोग  प्रतिशत  लें  रहे  जमशेदपुर में

 एक  बड़ी  प्रशिक्षण  स्थापना  चल  रही  है  जिसमें  विदेश भेजने  के  पूर्व  हर  एक  नौजवान  इंजीनियर

 को  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  |

 जिन  उच्चतर  प्रवीण  मशीन  चालकों  को  इस्पात  संयंत्रों  के  विशेष  रन  की  जरूरत  है

 उन्हें  भी  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेश  भेजा  जायेगा  |  wat  तक  ऐसे  २९९  व्यक्ति  रूस  दौर  ३२  व्यक्ति

 जमनी भज  गये  हं  ।  भारत  के  वर्तमान  इस्पात  कारखानों  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  १८००  मशीनਂ

 को  चार  वर्ष  की  अवधि  में  प्रशिक्षण  दिया  जाय  ।  ७४  इंजीनियरिंग  साथ  एक  ही  बार  में

 १६००  कुशल  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  तैयार हो  एई  |  पी  rar  की  जाती है  कि  तीनों

 कारखानों  जब  पुरा  उत्पादन होने  लग  गा  तब  तक  इन  केन्द्रों  में  लगभग  2 4  ३००  कुदाल

 श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  कर  दिया  जायेगा  |

 अत्याचार  निरोधक  अभिकरण

 श्री  व०  च०  मलिक 1२०४१  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  से  यह  सिफारिश  की
 है  कि

 वे  हर  जिले में  भ्रष्टाचार  निरोधी  कार्यवाही  करने  के  लिये  गैर-सरकारी  अभिकरण  बनायें  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  इस  सम्बन्ध में  की  गई  कार्यवाही  की

 कोई  रिपो  मिली है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  )  threat ।

 wer  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 दुर्गापुर  इस्पात  कार खान

 1२७४  श्री  मरार का  क्या  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 कया  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  दुर्गापुर  इस्पात
 कारखाने  की  निर्माण  लागतों  में  कोई  परिवर्तन  प्रस्तुत  किया  गया

 और
 यदि  तो  उस  का  कया  ब्यौरा है  रोक

 उस
 की  स  रकार  पर  कया STN  नर  नला  प्रतिक्रिया  हुई  है ?

 watt



 Co  २६  लिखित  उत्तर  २४  yeas

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 शायद  माननीय सदस्य  इंडियन

 स्टील  वर्क्स  कस् ट्रक गन  कम्पनी  लिमिटेड  का  उल्लेख  कर  रहे  हें  जिसे  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना

 का  ठेका  दिया  गया है  ।  ठेके  के  कीमत  परिवर्तन  खंड  के  अन्तर्गत  वह  समय  समय  पर  ध  दावे

 भजती  रहती  है  ।

 करार  में  समायोजन  का  झ्राधार  निश्चित  कर  दिया  गया  है  att  वह  रोजमर्रा  के  लेखे

 का  मामला है

 विश्व  बक  सम्मान

 VOY 2-q.  श्री त०  ब०  विट्ठल  राव
 :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 दिल्‍ली  में  ares
 म

 हने
 जो

 विश्व  बेक  सम्मेलन हो  रहा  है  उस  के  लिये  परिवहन

 की  क्या  व्यवस्था  की  गई

 क्या  सरकार  ने  उस  के  लिये  गैर-सरकारी  3 tfaai  किराये  पर  रख  ली  हैं  ;

 यदि  तो  कितनी  टैक्सियों  किराये  पर  रखी  गई  हैं  ;

 किस  अधार  पर  टैक्सियों के  लिये  ठेका  दिया  गया  है  ;  कौर

 (=)  क्या  पड़ौसी  राज्य  सरकारों  से  परिवहन  के  लिये  बसें  मंगाने  के  प्रयत्न  किये  गये  हैँ  ?

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्गठन  तथा  विकास  बेक  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  प्राधिकारियों  ने  सम्मेलन

 के  लिये  उपयुक्त  झा कार  तथा  नमूने  की  १५०  कारों  की  व्यवस्था  कर  को  कहा  जिन में
 से  १००

 कारों  का  खर्च  भारत  सरकार  भुगतेगी  तथा  ५०  कारों  का  खर्च  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  अन्तर्राष्ट्रीय

 पुनर्गठनਂ  तथा  विकास  बैंक  और  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  द्वारा  दिया  जायेगा  ;  इस  के  झ्र ति रिक्त

 सम्मेलन के  कार्य  के  लिये  भारतीय  सम्पर्क  कार्यालय  के  हेतु  २०  कारों की  व्यवस्था की  गई  है  झ्र

 वे  उपयोग  में  लाई  जायेंगी  ।  सम्मेलनਂ  प्राधिकारियों  को  उन  व्यक्तियों  के  लिये

 बसों  की  शटल  सेवायों  की  जरूरत  है  जिन्हें  कारें  नहीं  मिल  पायेंगी  ;  इनਂ  बसों  की  व्यवस्था  करने

 के  लिये  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  से  बातचीत  कर  ली  गई  है  ।

 हां  |

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्गठन  तथा  विकास  बैंक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय

 वित्त  निगम  के  उपयोग  के  लिये  डी  एल  जेड  प्रकार  की  १२५  बड़ी  टैक्सियों  तथा  उत्तरप्रदेश

 वेज़  प्रदेश  द्वारा  से  pe  बड़ी  टैविसयों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  तथा  भारतीय

 सम्पर्क  कार्यालय  के  लिये  २०  छोटी  टैक्सियों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 डी  एल  ज़ेड  कार  चलानें  वालों  से  मंगाये
 गये

 सब  से  कम  मूल्य-कथन  के
 अधार पर

 पर  ही

 टैक्सियों  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  उस  के  आधार  पर  चुने  गये  ठेकेदारों  की  सहमति  से

 इन्हीं  दरों  पर  भ्रमण  डी  एल  जेड  टे  दसियों  के  मालिकों
 की

 टैक्सियों  का  भी  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।

 (=)  चूंकि  जितनी  बसों  की  जरूरत  थी  वे  सभी  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  द्वारा  दे  दी

 जायेंगी  अतएव  पड़ौसी  सरकारों  से  बसें  मांगने  का  प्रशन  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मिल  st



 २४  १९४५८  Va  te

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  ४९९  के  उत्तर  शुद्धि

 दिक्षा  मंत्री  क्या  ला०  ने  १८  १६५८  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 Wee  के  उत्तर  में  सभा-पटल  पर  रखें  गयें  विवरण  जहां  तक  कि  उस  का  सम्बन्ध  २१

 ius  के  अ्रतारांकित  प्रदान  संख्या  ४७१  के  भाग  के  उत्तर  में  दी  गई  जानकारी  से

 का  भाग  करने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  |

 ही क
 विवरण

 पहिले  जो  जानकारी  दी  गई  थी  वह  गलत  है  अतएव  लोक-सभा  के  पटल  पर  निम्नलिखित

 जानकारी  रखी  जाती  है  :---

 (a)  %  बलवाड़ी  %, 59%  8

 समाज  शिक्षा  हरे ्

 रे  दस्तकारी  प्रशिक्षण  VIR  vo

 ‘  सांस्कृतिक  तथा  मनों —  जक  गतिविधियां  %,X00  XY.

 4  प्रसूति  ara  के  लिये  &, 8X0  «रे

 स्थगन  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 श्रीमती  चक्रवती
 :  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  कुछ

 वक्तव्यों  के  सम्बन्ध  में  एक  स्थगनਂ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  ने  तथा  प्रधान  मंत्री  ने  कहा

 था  कि  हमें  यानी  सभी  दलों  को  खाद्य  समस्या  को  राष्ट्रीय  समस्या  समझ  मिल  जुल  कर  हल

 करना  चाहिये  |  उत्तर  प्रदेश  में  सभी  दल  समझौते  के  लिये  प्रयत्नशील  हैं  ।  परन्तु  डा०  सम्पूर्णानन्द

 ara  भी  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  दे  रहे  हें  कि  वह  विरोधी  दलों  से  कोई  समझौता  करने  को  तैयार

 नहीं  हैं
 ।  उन

 का  यह  रवैया  प्रधान  मंत्री  द्वारा  बताई  गई  नीति  के  विरुद्ध  है  ।  मेरा  भ्र  ,  घ  है  कि

 इस  विषय  पर  चर्चा  की  sata  दी  जाये  ।

 श्री स०
 स०  बुर्जों  :

 में  इसकी  कुछ  पंक्तियां  पढ़ने  की  झ  चाहता  हूं  ।  उसमें

 दिया है  कि  :

 की  राजनैतिक  स्थिति  की  कौर  निर्देश  करते  यह  कहा  जाता  है  कि  मुख्य  मंत्री

 ने  कहा  कि  सरकार  को  बाध्य  नहीं  किया  जाना  चाहिए  कि  वह  विरोधी  दलों  से  बातचीत

 करें  क्योंकि  इसका  यह
 a

 होगा  कि  बहुसंख्यक  दल  दल  से  दब  गया
 ।''

 में  समझता  हूं  कि  इस  कथन  को  देखते  हुए  विरोधी  दलों  का  कुछ भी  करना  कठिन हो  जायेगा

 मेरा  गृह-मंत्री  से  यह  अनुरोध  हूँ  कि  वह
 इस

 पर  प्रकाश  डालें  कि  अल्पसंख्यक  दल  किस  प्रकार  काम  करें
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 $035  विशेषाधिकार के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 सहोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  दो  स्थगन  प्रस्ताव  मुख्य  मंत्री  पर  उत्तर  प्रदेश  के

 शासक प्रबन्ध का  भार  है  |  उन्होंने कहा  हैं  कि  जब  तक  आन्दोलन  चलता  रहेगा  वह  विरोधी  दलों  से

 कोई  भी  बात  करने  को  तैयार  नहीं  हैं
 ।

 क्योंकि  मुख्य  मंत्री  पर  राज्य  के  कामों  की  जिम्मेदारी  है  शर

 राज्य  में  राज्य  विधान  सभा  भी  इसलिये  यह  मामला  हमारे  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  है  ।

 हाल  में  ही  सभी  सम्बन्धित  माननीय  सदस्य  मुझ  से  मिले  थे  प्रौर  मैने  उन्हें  बताया
 कि

 स्थगन

 प्रस्ताव  मिलने  पर  उस  पर  विचार  करूंगा  कि  उसको  सभा  में  पढ़ा  जाना  चाहिए  अथवा  नहीं  र में

 यह  देखूंगा
 कि  उसकी  अनुमति  दी  जा  सकती  है  या  नहीं  ।  इस  व्यवस्था  से  लगभग  सभी  सहमत  हो

 थे  ।  जब  मैँने  उसको  अस्वीकार  कर  दिया  है  तो  उसको  यहां  पर  नहीं  उठाया  जाना  चाहिये
 ?

 विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 पंडा०  क०  न०  मेनन  :  श्री  जिन्होंने  एक  विशेषाधिकार का  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  एक  झ्रावश्यक  कार्य  के  कारण  बम्बई  चले  गये  हैं  ।  मेरी  श्राप  से  प्रार्थना  है  कि  विशेषाधिकार

 के  मामले  पर  श्राप  अपना  निर्णय  प्रभी  स्थगित  कर  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अरब  आप  अपनी  बात  पुरी  तरह  स्पष्ट  नहीं  कर  पाये  हैँ  ।  विशेषाधिकार

 के  प्रद  न  पर  प्रारम्भिक  चर्चा  होने  के  श्री  मसानी  दिल्‍ली  से  बाहर  चले  गये  ।  नियम  WY के

 अधीन  यदि  मैं  प्रस्ताव  के  लिए  अनुमति  देता  हूं  तो  उसे  प्रस्तुत  करने  के  लिये  माननीय सदस्य  जिन्होंने

 उस  को  उठाया  को  ही  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  लिए  यहां  पर  उपस्थित  होना  चाहिए  |  वह

 बम्बई  चले  गये  परन्तु  जाने  से  पुर्व  उन्होंने  एक  पत्र  मुझे  भेजा  है  कि  उन्होंने  मामले  को  बढ़ाने  का

 काम  डा०  क०  ब०  मेनन  को  सौंप  दिया  है  ।

 श्री वें०  प०  नायर  :
 किस  नियम  के  ares ?

 paren  महोदय
 :

 सम्भवतया  माननीय  सदस्य  ने  शायद  यह  समझा  कि  के  मामले  में  जिस

 एक  सदस्य  दूसरे
 को

 प्रश्न  प्रस्तुत  करने  का  अधिकार  दे  देते  उसी  प्रकार  इस  मामले  में  भी

 ऐसा ही  किया जा  सकता  हँ  |  परन्तु  नियमों  के  अधीन  इस  मामले  का  अधिकार  अन्य  किसी  सदस्य

 को  नहीं  दिया  जा  सकता  है  |

 डा०  क०  ब०  मेनन  ने  मुझे  पत्र  लिखा  कि  श्री  मसानी  बम्बई  चले  गये  हैं  इसलिए  इस

 शिकार  के  प्रदान  के  बारे  में  मैं  अपने  निर्णय  को  स्थगित  कर  दूं
 ।

 वैसे  मे  यह  सोच  रहा  था  कि  मेरी  रोसे

 इस  विषय  पर  निणंय  देने  में  देर  नहीं  होनी  चाहिये  !  अरब  चूं  कि  डा०  मेनन ने  मुझे  श्री  मसानी की

 से  लिखा  हैं  इसलिए  शनिवार  तक  मैं  अपने  निर्णय  को  स्थगित  करता  हूं
 ।

 श्री  विमल
 घोष  कपूर  :  यदि  म  गलती  पर  नहीं हुं  तो  श्राप इसे  विशेषाधिकार  समिति को

 सौंप  सकते  हैं  श्रथवा  यहां  पर  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  ?

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  नियमों  को  देखें  ।  प्रक्रिया  के  अनुसार  यदि  नियम  TRA  के

 घिन  मैं  अनुमति  देता  हूं  तो  काल  के  तुरन्त  मैं  माननीय  सदस्य  को  जो  प्रस्तुत
 करने  की  श्रीमती  मांगते  हुए  एक  छोटा  सा  वक्तव्य  देंगे

 ।
 यदि  अनुमति  देने  पर  प्राप़्ति  उठाई

 जाती  है  तो  मैं  यह  जानने  के  लिये  कि  प्रस्ताव  को  २५  सदस्यों  का  सेन  प्राप्त  है  या  नहीं  सदस्यों को

 झपने  स्थान  पर  खड़े  होने  को  कहूंगा  सन्तुष्ट  हो  जाने  पर  मैं  अनुमति  दे  दूंगा  |
 लि

 मूल  अग्रजा  में



 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र  So és २४  Feds

 सदस्य  द्वारा  सभा  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जाने  के  च  मामले  पर  विवाद  होगा  प्रौढ़  इसका

 किया  जायेगा  कि  इसको  विशेषाधिकार  समिति  को  भेजा  जाना  चाहिए  अथवा  नहीं  ।  प्रभी  तो

 प्रारम्भिक बातों  पर  ही  मेरी  ate  मांगी
 गई

 हूँ
 ।  इस

 बीच  में  ही
 डा०

 मेनन  का  यह  पत्र  मुझे

 इसीलिए  मैं  शनिवार  तक  अपने  निर्णय  को  व्यक्त  नहीं  करूंगा  ।

 Oa  rene

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 संसद  के  पदाधिकारियों  भत्ते  तथा
 दे

 निक  भत्ते  )  नियमों में  eaters

 संसद-कार्यो  मंत्री  सत्यनारायण  :  मैं  संसद्‌  के  पदाधिकारियों  के  वेतन  तथा  दैनिक

 friar  REYXR  में  की
 धारा  ११  की

 उप-धारा  (२)  के  संसद्‌  के  पदाधिकारी

 तथा  दैनिक  भत्ते  )  १९५६  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  अ्रधघिसूचना की  एक  प्रति  सभा

 पर  रखता  हूं  ।

 पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  €४७/५८]

 मंत्रियों  के  चिकित्सा  सुविधायें  तथा  wer  विशेषाधिकार  )
 नियमों  में  संशोधन

 tag  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 में  मंत्रियों के  वेतन  तथा  भत्ते  प्रीमियम की

 धारा  ११  की  उप-घार  (२)  के  अन्तर्गत  मंत्रियों  के  (ad,  चिकित्सा  सुविधायें  तथा  अन्य

 १९५७  में  कुछ  श्र  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  €  ge4s  की

 सूचना  संख्या  जी  ०  एस०  कार  ६७२  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zo  €४८/  ५८]

 रूस  जाने  वाले  वैज्ञानिकों  के  प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  का  प्रतिवेदन

 गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक  कार्य-मंत्री  हनुमान  :  में  gays  में

 सोवियत  रूस  जाने  वाले  वैज्ञानिकों  के  प्रतिनिधि  मण्डल  के  नेता  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  संभा  पटल

 पर  रखता हूं  ।

 [ ectentera  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  €४९/४५८]

 श्रौषबीय  तथा  प्रसाधन  सामप्री  नियमों  में  संशोधन

 उपमंत्री
 तारकेश्वर

 :
 में  श्री To  रा७  भगत  की  कौर  से  श्रौषघीय

 प्रसाधन  सामग्री
 अधिनियम  १९५५ की  धारा  १९  की  उपधारा  (४)  के

 अन्तर्गत

 औषधीय तथा  प्रसाधन  सामग्री  १९४५६  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली

 निम्नलिखित  भ्र धि सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 (१)  दिनांक ६  RUS  की  जी०  एस०  करार  संख्या  919%  |

 (२)  दिनांक  १३  १९५८  की
 जी०  एस०  कार  संख्या  9&3  |

 लय
 में

 रखी  गई  ।  देखिये
 सख्या

 एल०  eto  €४५०/५८]

 अंग्रेजी  में



 Cove  सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र  २४  geXs

 केन्द्रीय  उत्पादन  लुत्फ  नियमों  में  संशोधन

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  att  ब०  रा०  भगत  की  आर  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा

 नमक  अधिनियम  १९४४  की  धारा  ३८  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  १९४४ में  कुछ  ौर
 संशोधन  करन  वाली  दिनांक  १३  १९५८  के  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ey

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हूं
 |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  €५१/  45 |

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  का  वारिक  प्रतिवेदन

 मंत्री  के  सभा  सचिव  फतेह  fag  राव  गायकवाड )
 :  श्री  रघु रा मैय्या  की  कौर

 मं  समवाय  १९५६  की  धारा  ६३९  की  उपधारा  (१)  के  अन्तर्गत  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स

 लिमिटेड  के  वर्ष  PEXE—UY  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  लेखा-परीक्षित  लेखे  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  €४५२/४५८]

 श्री  मुरारका  )
 :

 मेरा  एक  afer  ser  है
 ।

 कभी  अभी  माननीय  सभा  सचिव  ने  वर्ष

 PEXR—Xo  का
 वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखा-परीक्षित
 लेखे  सहित  सभा  पटल

 पर  रखा  परन्तु  PERN—NE

 के  लेखा-परीक्षित  लेखे  ait  वार्षिक  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  नहीं  रखे  गये  ।  उन्हें  केवल
 ४

 2EYS  को  प्रतिरक्षा  arate  के  विनियोग  लेखों  के  परिशिष्ट  के  एक  भाग  के  रूप  में  सभा  पटल

 रखा  गया  |

 समवाय  अधिनियम  की  धारा  RR  के  ale  यह  प्रतिवेदन  तथा  लेखों के  विवरण  प्रतिवर्ष

 सभा  पटल  पर  रखे  जाने  चाहिये  ।  मुझे  पता  लगा  है  कि  इन  लेखों  पर  लेखा-परीक्षकों  के  हस्ताक्षर  तथा

 निदेशकों  की स्वीकृति  २०  नवम्बर  PEUS  को  प्राप्त  हो  गई  थी  |  परन्तु  तक  वह  सभा  पटल  पर

 नहीं रखे  गये  हैं  ।  इस  वर्ष  का  प्रतिवेदन भी  १८  महीनों  के  पचाएं  सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है

 इसको  सभा  पटल  पर  रखने  में  इतनी  देर  क्यों  होती  है  ।

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  इन  प्रतिवेदनों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 देर  कयों  की  गई  है  ।

 उपमंत्री  :  मे  इसकी  जांच  करूंगा  और  कल  एक  वक्तव्य  दूंगा
 ।

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 महोदय
 :  मुझे  सभा  को  सुचित  करना  है

 कि
 मुझे  कानपुर  नगर  के  जिलाधीश  का

 दिनांक  २३  geass  का  यह  सन्देश  प्राप्त
 £--

 ग्राहको  ag  सूचना  देनी  है  कि  दण्ड  विधि  )  प्रथम  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  की  धारा  ७  के  अन्तर्गत  अ्रपनी  शक्तियों  के  प्रयोग  में  कानपुर  जिले
 के  बिल्हौर

 के  सब-डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  ने  यह  निदेश  देना  अपना  कर्तव्य  समझा  कि  लोक-सभा  के

 सदस्य  श्री  जगदीश  अवस्थी  को  इन  धारियों के  अन्तर्गत  दण्डनीय  अपराध  करने के

 लिये  गिरफ्तार कर  लिया  जाये  ।  तदनुसार लोक  सभा  के  सदस्य  श्री  जगदीश

 को  २३  १९५८  को  ३  म०  To  बजे  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  उन्हें  इस

 समय
 जिला

 कानपुर में  रखा  गया है  ्

 wast  में



 ०४ २४  १९५८

 याचिका  समिति

 [4

 श्री  बमन  बिहार-रक्षित-भ्रनुसूचित
 :  में  याचिका  समिति  की  पांचवें  सत्र  में

 हुई  उन्नीसवीं  शर  बीसवीं  बैठकों  के  काम  वाही-सारांश  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 किर फि

 सचिव
 :  मुझे  सभा

 को  यह  सूचना  देनी  है  कि  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  यह  संदेश  मिला  है  कि

 राज्य  सभा  ने  २२  PENS  को  अपनी  बैठक  में  यह  प्रस्ताव  पारित  किया  है  :--

 कि  यह  सभा  लोक-सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य-सभा  दिल्‍ली  के  संघ

 राज्य-क्षेत्र  के  कुछ  भागों  में  किराये  कौर  निष्कासनਂ  के  नियंत्रण  कौर  सरकार  द्वारा

 खाली  मकानों  का  पट्टा  लेने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  से  संबंधित  दोनों  सभाओं

 की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  भ्र ौर  संकल्प  करती  है  कि  उक्त  संयुक्त  समिति

 में  काम  करने  के  लिये  राज्य  सभा  के  निम्नलिखित  सदस्य  मनोनीत  किये  जायें  —

 (१)  श्री  गो  कृष्ण  विजयवर्गीय

 (२)  श्रीमती  भ्रम्मूस्वामी नाथ नू

 (३)  श्री  देवकीनन्दन  नारायण

 (४)  डा०  डबल्यू  एस०  बालिग

 (  प्र क  श्री  अ्रवधेदवर  प्रसाद  सिंह

 (६)  बाबू  गोपीनाथ  सिंह

 (७)  श्री  प्राधिकार  नाथ

 (८)  श्री  Wo  धम्मंदास

 (&)  श्री  कार  एस०  शुगर

 (१०)  डा०  राजबहादुर  गौड़

 (११)  श्री  फरीदुलहक  अंसारी

 (१२)  श्री  aa  चन्द

 (१३)  श्री  मुल्क  गोविन्द  रेड्डी

 (१४)  मिर्जा

 ह
 (१५)  श्री  गोविन्द  बल्लभ  पन्त

 es  a  re

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 आती  बाग
 में  कुछ

 मकानों  शादी  के  गिराये  जाने  के  कारण  श्रतुसुचित  जाति  के  लोगों  को  हुई  कठिनाई

 श्री  Ato  Fo  गायकवाड़  :  नियम  2&9  के  अ्रन्तगंत मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  कौर  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  उसके

 सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 ग्ग्दि न् |  में  मोती  बाग  में  कूछ  दुकानों  कौर  मकानों  आदि  के  गिराये  जाने  के  कारण

 अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को
 हुई

 कठिनाईਂ

 मूल  waist  में



 क् CoV  UT  कांप  २४  १६५८

 गृह  कार्य  मंत्री  गीत
 गो

 ०
 ब०  :  मोतीबाग  कालोनी  सबसे  पहले  PEXA—AG  में

 कारी  कर्म  चारियों  के  रहने  के  लिए  एक  कालोनी  के  रूप  में  स्थापित  की  गई  थी  ।  इसके  बसने  के  तुरन्त

 यहां  पर  कित  ही  अनधिकृत  स्टाल  शादी  बना  दिये  गये  जिनका  उपयोग  दुकानों  तथा

 दुग्घदालागओं  शादी  के  रूप  में  किया  जाने  लगा  ।  इस  प्रकार  की  दुकानों  शादी  से  केवल  सरकारी  जमीन

 पर  ही  कब्जा  नहीं  किया  गया  अपितु  वहां  गन्दगी  भी  फैल  रही  थी  ।  हाल  में  ही  बने  मकानों  कौर  दुकानों

 शादी  को  समय  समय  पर  इसलिए  गिराया  जा  रहा  है  जिससे  यह  श्रनधिक्त मकान  प्रौढ़  न  बन  सकें
 ।

 २७  PENG  को  मोतीबाग  में  सरकारी  ज़मीन  पर  हाल  में  ही  बनाये  गये  मकानों
 को  गिरा

 दिया  गया  था  ।  इन  मकानों  को  गिराने  में  किसी  के  साथ  भी  जाति  कौर  धर्म  के  आघार  पर  कोई

 पक्षपात  नहीं  किया  गया  हैं  |

 अनधिकृत  मकान  ails  बनाने  को  रोकने  की  समस्या  बड़ी  ै  गम्भीर  तथा  अ्रविलम्बनीय  महत्व

 की
 *

 क्योंकि  इससे  गन्दगी  ौर  अ्रस्वच्छता  फैलती है
 ।  दिल्‍ली  के  yer  दिल्‍ली  के  सभी  ससंद न्यू

 सदस्य  तथा  अरन्य  व्यक्तियों  की  एक  समिति  प्रभी  नियुक्त  की  गई  है  जो  इस  समस्या  पर
 विचार  करेगी

 शर  इसको  हल  करने  के  लिए  सुझाव  देगी  |

 ae  et  et

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १२६७  पर  अनुपूरक  प्रश्नों  के
 उत्तरों|कास्पष्टी करण

 खान  शौर  इंजन  मंत्री  के  सभा  सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा )  :  तारांकित

 प्रदान  संख्या  १२६७  के एक  अनुपूरक  प्रदत्त  के  उत्तर  मैंने  बताया  था  कि  रूरकेला  के  उपोत्पाद  संपत्र

 में  तरल  अमोनिया  तथा  बेजोड़  उपोत्पाद  बनाये  जायेंगे  ।  ये  उपोत्पाद  कोक  भट्टी  के  हैं  |

 उपोत्पाद  संपंत्र  के  द्वारा  जो  उत्पाद  बनाये  जायेंगे  वह  मध्यवर्ती  हें  तथा  बाज़ार  में  बिकने  वाले  उत्पाद

 जैसे  भारी  ग्रोवर  हल्के  तार  शुद्ध

 युद्ध  सांद्रित  तरल  तरल  सल्फ्यूरिक  तथा

 फिनाइल  के  उत्पाद  होंगे  ।

 मेंने  यह  भी  कहा  था  कि  भिलाई  शौर  दुर्गापुर  के  उपोत्पाद  संयंत्र  की  लागत  के  कोई

 लन  नहीं  बनाये  गये  हूं  ।  ठीक  स्थिति  यह  है  कि  दुर्गापुर  के  उपोत्पाद  संयंत्र  कोक  भट्टी

 रिक  एसिड  ara  शुद्धिकरण  संयंत्र  तथा  तारकोल  बनाने  के  संपत्र  पर  लगभग  ६.४करोड़  रुपये

 खर्च  यद्यपि  भिलाई  के  अन्य  व्ययों  से  उपोत्पाद  संयंत्र  का  व्यय  प्लग  करना  बड़ा  कठिन  हैं

 परन्तु  ग्रनुमान  है  कि  इस  पर  लगभग  ३  से
 ४  करोड़  पये  खच  होगा  |

 ee

 सभा का  कार्य

 fatter  रेणू  चक्रवर्ती  :  राज  सवेरे  हमने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  कि  श्री  फीरोज

 गांधी  काफ़ी  बीमार  जिसका  हमें  बड़ा  दुख  है  ।  उनकी  बीमारी के  वह  उस

 चर्चा  यहां  नहीं  उठा  जो  उनको  उठानी  थी  |  इसलिए  क्या  यह  सम्भव  हैं  कि  उस  चर्चा  के

 स्थान
 पर  कपड़ा

 जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर
 विचार

 किया
 जॉ

 सके  ?
 ——

 faa  अंग्रेजी में



 ove २४  geyus  PERS-VE  के  लिपे  अनुपूरक

 अनुदानों  की  मांगें

 THEM  महोदय
 :  मुझे  उनकी  बीमारी  का  बड़ा  दुख  हैं  परन्तु  साथ  ही  इसकी  प्रसन्नता  भी  हूँ  कि

 उनकी  हालत  सुघर रही  है  ।  कल  रात  १०  अथवा  १०-३०  बजे  में
 अस्पताल

 गया  था
 |  उस

 समय

 बहसो रहे  थे  ।  मेंने  उन्हें जगाया नहीं
 ।

 उनकी  देखभाल  करने  वालों  ने  बताया
 कि

 हालत  सुधर  रही

 है  ।  में  उनके  निजी  सचिव  को  बता  कराया  हूं  कि  ag  उनसे  बता  दें
 कि

 प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  चिन्ता  करने

 की  झ्रावस्यकता  नहीं  हम  उसके  लिये  फिर  कभी  अवसर देने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  के  सुझाव  पर  मैं  विचार  करूंगा
 ।

 कपड़ा  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  वालों  कां  मत  हूँ  कि  वे  इस  समय  विचार  करने  को  तयार  नहीं

 हूँ  जबकि  सत्र  समाप्त  होने  वाला है
 ।  में  सबका  परामर्श  लेकर  विचार  करूंगा  कि  किस  विषय  पर  चर्चा

 की  जायेंगी  |

 ee  es

 व्यै  १९५८-५९  के  लिये
 अनुपूरक  अनुदानों

 को  मांगें

 अध्यक्ष  सभा  में  वर्ष  rg  ५८-५९  के  लिये  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  आगे

 चर्चा  होगी  |  कल  प्रस्तुत  सभी  मांगें  कौर  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  VV,  VY,  २६  ४०,  ५१  अरे  ५२  सभा

 के  समक्ष  हैं  ।  माननीय  मंत्री  वाद  विवाद  का  उत्तर  फ़िर  कटौती  प्रस्ताव  व  मांगों  को  मतदानਂ  के  लिये

 रखा  जायेगा  |

 तथा  झरते  निक  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी  श्री  जो  राठ  मांगें
 कल  प्रस्तुत  की

 गई  उनके  बारे  में  कुछ  विषयों  पर  मेरे  उन  साथियों  ने  जिनका  उनसे  सम्बन्ध  था  उत्तर  दे  दिया

 है  ।  कुछ  मांगों  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने  अपनी  अनुमति  ही  नहीं  दी  अपितु  यह  कहा  कि  उनके

 लिये  कुछ  att  रुपया  दिया  जैसे  नागा  पहाड़ियों  ate  में  सड़कें  बनाने  के  लिए  ।,

 मांगों  में  से  चार  मांगें  न्यायालयों के  चाट  के  कारण  प्रस्तुत की  गई  हैं  ।  जब  भी  किसी

 पदाधिकारी  ने  यह  समझा  कि  उसके  साथ  अन्याय  हुमा  उसने  न्यायालय  से  डिग्री  ले  ली  अराकीन  वहू

 पया  अनुपूरक  मांगों  के  प्रधान  घनਂ  दिया  जा  रहा  हैं  ।  अन्य  चार  मांगें  नागा  पहाड़ियों

 की  सड़कों तथा  राज्य  सरकारों  को  दिए  गए  दो  ऋणों  से  सम्बन्धित  हैं  ।  वित्त  मंत्रालय का  सम्बन्ध

 राज्यों  को  दी  गई  ऋण  सहायता से  श्री  पाणिग्रहण  ने  बड़े  स्पष्ट  शब्दों  में  यह  प्रदान  उठाया

 कि  यदि  राज्य  सरका  '  इस  ऋण  को  वापस  नहीं  दे  पाई  तो  कया  होगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  विदेशों  से  ऋण

 लेकर  प्रान्त रिक  संसाधनों  के  गिटार  पर  कार्य  चला  रही  शर  राज्य  सरकारों को  विकास

 कार्यों  के  लिए  ऋण  दिया  जा  रहा  है  ।  भारत  सरकार  को  ऐसी  नीति  शभ्रपनानी  है  जिससे  कि

 राज्य
 सरकार  ऋणों

 को
 वापस  दे  सकें  ।  में  सभा  को  भ्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  ऋण  के  रूप  में  जो

 भी  सहायता  दी
 जा  रही  है  वहू  विकास  कार्यों  के  लिए  दी  जाती  है  ।  योजना  आयोग  सभी

 राज्यों  की  ्रावश्यकताग्ं पर  विचार  करता  है  तथा  पर्याप्त  बातचीत  के  पवनवाण  इसका  निर्णय  करता

 हूं  कि
 किस  वर्ष  में

 कितनी  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  योजना  ari  के  इस  निर्णय  को  वित्त

 मंत्रालय  स्वीकार कर  लेता  है  |

 जहां  तक  उड़ीसा  का  प्रश्न  है  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  उड़ीसा  को  भारत  सरकार  को  अथवा

 बाज़ार
 में  १५०  करोड़  रुपया  देना  है  ।  यह  राशि  लगभग  ८०  अथवा  Ro  करोड़  पया  यह  भी

 हीरा कुड  परियोजना  के  लिए  हैं  शौर  बाक़ी  मछऊुण्ड  परियोजना  के  लिए  हैं  ।  दोनों

 परियोजनाओं
 से  उचित  समय  के  बाद  राय  होने  लगेगी  कौर  वह  केन्द्रीय  सरकार

 को
 ह  बाज़ार  में

 मूल  भंप्रेजी में



 ०  ४४  २४
 ४  gas PEYS-KE  के  लिये  अनुपूरक  अ्रचनदाना  की  मांगे

 जिससे  ऋण  होगा  उसको  रूपया  वापस  दे  सकेगी  |  में  समझता  हूं  कि  ऐसी  कोई  कठिनाई
 हमारे

 सामने  नहीं  जायेगी  कि  राज्य  सरकारें  ऋग  वापस  न  दे  हम  राज्य  सरकारों पर  जोर  डाल  रहे  हैं

 कि  वह  अपने  साधन  बढ़ायें  |  वित  मंत्रालय  तथा  योजना  आयोग  उनसे  बराबर  कह  रहे
 हैं  कि  वह

 अपने  साधन  बढ़ायें  जिससे  वह  राजस्व  व्यय  पुरा  कर  सके  तथा  सूद  दे  सके  ।

 श्री  पाणिग्रहण  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वित्त  मंत्रालय  अथवा  योजना

 आयोग  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  इन  ऋणों  को  एकीकृत  करने  की  सोच  रहा  है  ौर  क्या  सरकार

 दामोदर  घाटी  निगम  भाखड़ा  नंगल  तथा  हीरा कुड  को  दिये  गये  ऋण  पर  भी  सूद  लेगी
 ?

 tate  गोपाल  रेड्डी
 :

 जी  सभी  ऋणों  पर  सूद  लिया  जायेगा  ।  इस  मामले  पर  वित्त

 ara  तथा  वित्त  मंत्रालय  ने  पूरी  तरह  विचार  किया  है  ।  हम  वित्त  झ्रायोग
 की  इस  सिफारिश  को

 स्वीकार  नहीं  कर  सके  कि  राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  ऋण  हम  दो  प्रकार  के  ऋणों  के  रूप  में

 स्वीकृत कर  दें  एक  को  १५  वर्ष  की  अवधि  में  देय  बनायें  तथा  दूसरे  को  ३०  वर्ष  की  प्रविधि  में  देय

 बनायें  |  इससे  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  सहायता  देने  में  ग्र समर्थ हो  जायेगी  |  परन्तु  ७

 राज्य  सरकार  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  श्र  ऐसी  व्यवस्था  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हें  कि  उस  राज्य

 सरकार  को  दिये  गये  सभी  ऋणों  को  एकीकृत  किया  जा  सके  ।  g-¥-2RY 9 HL TAT Usa THT को  सभी  राज्य  सरकारों

 को  €८०  करोड़  रुपये  के  ऋण  की  सहायता  दी  गई  थी  ।  गत  वर्ष  २९०  करोड़  रुपये  की  कौर  सहायता

 दी  गई  श्र इस  प्रकार  कुल  राशि  १२७०  करोड़  रुपये  होती है  ।  गत  वह  किश्तों के  अनुसार

 मने  ६०  करोड़  रुपये  उगाहे  |  इस  प्रकार  R-W-2eYs  को  सभी  राज्य  सरकारों  से  हम  लगभग

 १२००  क  होड़  रुपये  लेने  हैं  |  छोटे  बड़े  सभी  प्रकार  के  ऋण  किसी  की  अवधि  एक  वर्ष  की  किसी

 पांच  अ्रथवा दस वर्ष है दस  वर्ष  है  ।  इन  सभी  का  एकीकरण होना  है  ।  हमें  राज्य  सरकारों का  परामर्श

 लेना  है  प्रौढ़  ऐसी  व्यवस्था  करनी  है  जिससे  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों को  ऋण  देनें में

 हो  जायें

 इस  माग म
 २

 करोड़  रुपये  मांगे  गये  हैँ
 |  करनाल  के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  पजाब

 सरकार  को  अ्रधिक  ऋण  दिया  जाना  चाहिये  ।  मैंने  अकड़  देखे ंहूँ  और  मुझे  पता  लगा  कि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  पंजाब  सरकार  को  अ्रधिकतम  सहायता  दी  है  |  इस  में  वह  भी  सहायता  शामिल  है
 जो

 भाखड़ा  नंगल  परियोजना  को  दी  गई  है  ।  9-8-2 EY  को  पंजाब  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार

 को  ER  करोड़  रुपये दिये  जाने  थे  ।  इससे  अधिक  राशि  किसी  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार

 को  नहीं  देनी  है  ।  दूसरा  नम्बर  शायद  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  का  है  जिसको  १५३  करोड़  रुपय

 देने  हम  पंजाब  सरकार  प्रिया  wea  किसी  सरकार  को  कम  सहायता  देना  नहीं  चाहते  हैं
 ।

 हमारी  शक्तियों  तथा  उनकी  श्रावश्यकताश्रों  के  बारे  में  योजना  झ्रायोग  प्रति  वर्ष  पुरी  तरह  विचार

 करता  है  ।  ग्रावश्यकंता  श्रमिक  होने  पर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  अतिरिक्त  ऋण  की

 सहायता  भी  देती है  ।

 tat  मू०  चे  जेन
 :

 मैंने  यह  कहा  था  कि  बाढ़  रोकने  के
 कार्यों

 के
 लिये  पंजाब

 सरकार  को  अधिक  ऋण  नहीं  दिया  जा  रहा  है  |

 गोपाल  अघिकांश  ऋण  भाखड़ा  नंगल  परियोजना  के  लिये  होता  है  ।  जो  भी

 उन्हें हमें  १९२  करोड़ रुपये  देने  हैं  अ्रौर  हम  निश्चित  रूप  से  इसका  ध्यान  रखेंगे
 कि

 बाढ़  नियंत्रण

 कार्यों  के  लिये  सहायता दी  जाये  ।  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  तथा  योजना  भ्रायोग
 के  पास  यह

 मामला  विचाराधीन  है
 कौर

 हम  निश्चित  रुप
 से

 उनकों  पर्याप्त  सहायता  देने  की
 की

 व्यवस्था
 करेंगें  |

 मल  अंग्रेजी  में
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 विधेयक

 मैं  समझता  हं  कि  कोई  भी  राज्य  सरकार  यह  नहीं  कह  सकती  कि  वह  केन्द्र  का  ऋण  नहीं

 दे  पायेगी  ।  श्री  पाणिगय्रही  ने  मुख्य  मंत्री  द्वारा  कही  गई  बात  का  जो  उल्लेख  किया  में  समझता  हूं

 वह  ठीक  नहीं है  ।

 श्री  पाणि ग्र हो  :
 मुख्य  मंत्री  ने  राज्य  विधान  सभा  में  कहा  था  कि  मान  लीजिये  राज्य

 सरकार  ऋण  वापस  नहीं  दे  पाती  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  को  नीलाम  पर  चढ़ा

 पडा०  गोपाल  रेडडी  :  हम  किसी  को  नीलाम  पर  नहीं  चढ़ायेंगे  ।  हम  अवश्य इस  बात  का

 पुरा  ध्यान  रखेंगे  कि  राज्य  सरकारें  केन्द्र  से  अथवा  बाजार  में  अरन्य  किसी  से  लिये  गये  ऋण  को  वापस

 कर  सर्क  |  सरकारी  व्यवस्था  किस  प्रकार  चल  सकेगी  |  प्रौढ़  यह  बात  राज्य  सरकार  अथवा

 केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिष्ठा  के  भ्र नकल  भी  नहीं  होगी  |

 मांगों को  स्वीकृति  देते  हए  माननीय  सदस्यों  ने  तेल  ails  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  नीति  की

 झोर  ध्यान  दिलाया  जिस  का  मेरे  साथी  उत्तर  दे  चके  हे  ।  इससे  मेरा  काम  भ्राता  हो  गया  है  क्योंकि

 वित्त  मंत्रालय  की  केवल  मांग  है  जिसको  सभा  ने  स्वीकृति दे  दी  है  प्रौर  उड़ीसा

 arte  की  राज्य  सरकारों  के  लिये  पौर  ऋण  की  याचना  की  है  ।  हम  देखेंगे कि  हम  क्या  कर  सकते हूं

 प्रौढ़  जहां  तक  संभव  होगा  हम  राज्यों  की  सहायता  करेंगे  |

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  अरब  में  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  हारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिय  रख  गये  तथा  स्वीकृत  हुये

 महोदय  द्वारा  वर्ष  re  LG—ZE  के  लिये  अनुपूरक  को  निम्नलिखित  मांगें  मतदान

 के  लिय  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुईं
 :--

 मांग  संख्या  LNA  राशि

 रि  नमक  V.000  रुपय

 १२८  खान  कौर  faa  मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय  VY  So  oo  coo  रुपय

 १३०  सड़कों  पर  ait  सारा
 Sth  च्प्य्प्  05,000  रुपय

 ee  ne  ee  अवना

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  उन्मुक्तियां  और  विधेयक

 तथा  सतेनिक  व्यय  मंत्रो  गोपाल  म  प्रस्ताव  करता
 ह

 कि  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  की  स्थापना  तथा  उसके  कार्य-संचालन  के  जहां  तक

 उस  निगम के  उस  की  उन्मुक्तियों  तथा  उसके  विशेषाधिकारों  का  सम्बन्ध
 और  तत्सम्बन्धी  मामलों  के  लिये  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  करार

 को  कार्यान्वित
 करने  वाले

 विधेयक  पर  fare  किया  जाय  दै
 —— 2

 are  ait  में

 216(A)



 Vovk  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  उन्मुक्तियां  are  २४  g&ys

 विशेषाधिकार  )  विधेयक

 [sto  गोपाल

 सभा  को  मालूम  हे  कि  जुलाई  2EY  में  बर्टन  वुड्स  सम्मेलन  में  होने  वाली  चर्चों
 के

 संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  के  दो  विशेषित  श्रमिकरणों--श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  ate  पुर्ननिर्माण

 तथा  विकास  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  बैंक--की  स्थापना  की  गई  थी  ।  दिसम्बर  Vu में  २८  सरकारों
 ने

 इन  दो  संगठनों के  करार  के  भ्रन्तनियमों  पर  हस्ताक्षर  किये  ate  तभी  इनका  कार्य  आरम्भ  हुआ

 था
 |
 संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  कौर  अन्य  अभिकरणों  की  भांति  इन  संगठनों के  करार  के  श्रन्तनियमों

 में  भी  इन  दोनों  उनके  पदाधिकारियों  कौर  कर्मचारियों  के  लिये  कुछ  उन्मुक्तियों  कौर

 विशेषाधिकारों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  २४  १९४५  को  प्रख्यापित  किये  गये  तत्सम्बन्धी

 अध्यादेश  के  श्रन्तगत  इन  व्यवस्थापकों  को  वैधानिक  रूप  से  प्रभावी  बनाया  गया  था

 इसके  कुछ  समय  बाद  एक  कौर  ऐसी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्था  की  जरूरत  भी  महसूस

 की  गई  जो  विद्वेष कर  कम  विकसित  देशों  के  निजी  क्षेत्रों  में  विनियोजन  को  प्रोत्साहित  कर  सके  ।

 इसीलिये  जुलाई  PEXS  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  की  स्थापना  हुई  ।  भारत  शुरू  में  ही  उसका

 सदस्य  बन  गया  |  PERS  संसद  के  भ्रनुमोदन  उसके  लिये  ४४*३१
 लाख  डालर

 का  चन्दा  दे  दिया  गया  ।  इस  निगम  के  ate  उसके  पदाधिकारियों  तथा  कर्मचारियों के

 शक्तियों  arc  विशेषाधिकारों  के  सम्बन्ध  में  निगम  के  करार  के  श्रन्तनियम  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  की  तरह

 के  ही  रखे  गये  हँ  ।  इस  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  भ्र भि करण  के  उद्देश्य  से  सभी  सदस्य  देश  सहमत  हो  गये  थे

 साथ  ही  उन  में  यह  भी  तय  gar  था  कि  सदस्य  देशों  को  उनमें  प्रयास  में  हुए  समझौते  के  आधार  पर

 उन्मुक्तियां  ate  विशेषाधिकार  देकर  निगम  के  कार्य-संचालन  के  लिये  सुविधायें  पैदा  करनी

 कर  लगा  कर  या  किसी  अन्य  तरीके  से  उसके  कार्य-संचालन  में  अड़चनें  पैदा  नहीं  करनी  चाहियें
 ।

 करार  के  श्रन्तनियम  ६  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  निगम  को  सदस्य  देशों  में  केवल  वही  सुविधायें

 जुटाई  जायें  जो  सफलतापूर्वक  कार्य-संचालन  के  लिये  अत्यावश्यक  हों  ।  यह  श्रन्तनियम  सभा  में

 प्रस्तुत  विधेयक  में  दिया  गया  है  ।  उसमें  इन  उन्मुक्तियों  ate  विशेषाधिकारों  की  व्यवस्था  है  ।

 उल्लेखनीय  बात  यह  है  कि  निगम  को  विधिवेत्ता  की  प्रतिष्ठा  प्रदान  की  गई  है  ।  उसे  संविदा

 सम्पत्ति  का  आमजन  करने  वैधानिक  कार्यवाही  करने  की  क्षमता
 प्रदान  की

 गई  निगम  की

 आस्तियों  को  न्यायिक  कार्यवाही  से  कोई  भी  उन्मुक्ति  नहीं  दी  गई  है  ।  निगम के
 अभिलेखागार

 की  श्रनुल्लंघनीयता को  मान्यता  दी  गई  है  ।  उसके  अधिकृत  संचार  के  सम्बन्ध  में  भी  उसे  कुछ

 विशेषाधिकार  दिये  गये  हँ  ।  निगम  की  सम्पत्तियां  ate  उसकी  श्रास्तियां  हर  प्रकार  के

 नियंत्रणों  att  प्रदाय गी  में  विलम्ब  करने  के  प्राधिकार  से  मुक्त  लेकिन  यदि  निगम

 के  विरुद्ध कोई  निर्णय  हुमा  हो  तो  उसके  अनुसार  उनको  कि  किया  जा  सकता  है  |

 निगम  के  पदाधिकारियों  ait  कर्मचारियों  को  केवल  उनके  अधिकृत  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  ही

 वैधानिक  प्रक्रिया  से  उन्मुक्ति  दी  गई  है  ।  उनको  विदेशियों  के  सम्बन्ध  में

 लगने  वाले  प्रतिबन्धों  की  सेवा  के  इत्यादि  से  उतनी  ही  उन्मुक्ति  दी  गई  है

 जितनी  कि  ea  सदस्य  देशों  में  उसी  श्रेणी  के  इत्यादि  को  दी  जाती  है  ।  यात्रा  की

 सुविधाओं  के  बारे  में  भी  उनको  उतना  ही  विशेषाधिकार  दिया  गया  है  ।

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  चार्टर  के  अन्तर्गत  प्राधिकृत  उसकी

 उसके  कार्य-संचालनों  तथा  सौदों  को  सभी  प्रकार  के  करों
 झर

 सीमा  शुल्कों  से  उन्मुक्त  रखा  गया

 है  ।  निगम  को  किसी  भी  कर  या  शुल्क  की  संग्रह  या  उसकी  अ्रदायगी  के  दायित्व  से  भी  उन्मुक्त  रखा

 मया  हैं  ।  निगम  के  उन  निदेशकों  पदाधिकारियों  या  इत्यादि  को  जो  स्थानीय  नागरिक

 नहीं  निमम  द्वारा  दिये  जाने  are  वेतनों  शौर  उपलब्धियों  को  करों  से  विमुक्ति
 दी

 गई  है
 ।



 ४०  ४७ २४  १९४५८  अ्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त  निगम  उन्मुक्तियां प्रौढ़

 विधेयक

 निगम  के  करार  की  घारा  १०  के  कथित  अधिनियम ६  की  अपेक्षा  यह  है  कि  हर  सदस्य

 अपने  क्षेत्र  में  अपने  यहां  की  विधि  के  श्रन्तनियम  में  दिये  गये  सिद्धान्तों  को  प्रभावी  बनाने

 के  लिये  श्रावक  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  ।  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  यही है  ।  निगम  के  एक  सदस्य

 होने  की  हैसियत  से  हमें  जो  दायित्व  निभाने  उनके  लिये  ही  यह  विधेयक  रखा  जा  रहा  है  ।

 सभा  इस  निगम  की  सामान्य  कार्यवाहियों  के  में  भी  कुछ  चाहेगी  ।  इस  निगम

 ने  अभी  तक  विभिन्न  देशों  के  दस  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  है  ।  ott  तक  किसी  भी  निजी  भारतीय

 फर्म के  लिये  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  की  ate  से  कोई  ऋण  मंजूर  नहीं  किया  गया  लेकिन

 भारत से  भेज  गये  कुछ  प्रार्थनापत्रों पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त  निगम  निजी

 उद्यमों  द्वारा  भेजे  जाने  वाले  प्रार्थनापत्रों  पर  स्वयं  विचार  करता  श्र  उनके  सम्बन्ध  में फैसले  करता

 इसलिये  में  उनके  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  सरकार से  उसका  सम्बन्ध  तो  तभी  होता  है

 जब  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  किसी  निजी  उद्यम  के  लिये  ऋण  मंजूर  कर  देता  है  कौर  प्रार्थियों

 में  वापस  में  कुछ  समझौता  हो  जाता है  ।  उसका  इस  विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है  |

 आशा  है  कि  सभा  इस  विधेयक  को  carafe  हेग न  गी  |

 महोदय :.  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  । ड

 मुझे  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  औचित्य  प्रशन
 श्री

 नाशिर  weer  :

 उठाने हैं

 खण्ड  ३(२)  में  सरकार  को  यह  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  कि  वह  एक  ग्र धि सूचना  जारी  करके

 अंतु सूची  को  संशोधित  कर  सकती  है  ।  यह  संविधान  की  शाक्ति  से  परे  है  ।

 पूरी  अनुसूची  संविधान  की  शक्ति  से  परे  क्योंकि  उसमें  भ्रनुच्छेंद  १४  का  उल्लंघन  किया

 गया  है  ।  wee  निगमों  को  ऐसी  उन्मुक्तियां  नहीं  दी  गई  हैं  ।  उसमें  व्यवस्था  है  कि  सरकार  धि

 सूचना  जारी  निगम  को  कुछ  करों  से  विमुक्त  कर  सकती  इसका  ws  है  कि  वह  घन  विधेयक
 में  संशोधन  कर  सकती  जिसके  संविधान  के  अनुच्छेद  ११७  के  राष्ट्रपति  की  सिफारिश

 होना  जरूरी है
 ।  यह  व्यवस्था यें इसीलिये  संविधान  की  शक्ति से  परे  हैं

 महोदय :  पूर्व  दुष्टांत  यह  है  कि  संविधान  की  शक्ति  से  परे  होने  या  नਂ  होने  के  प्रश्न  पर

 अध्यक्ष  कोई  विनिर्णय  नहीं  उसे  सभा  कें  मतदान  के  लिये  छोड़  देता  है  ।  माननीय  सदस्य  नें

 स्वयं ही  २१  LEY  को  खान  तथा  तथा  विधेयक  के  खण्ड  ६

 के  बारे  में  ऐसा  ही  प्रदान  उठाया  तौर  उस  पर  भी  यही  विनिमय  दिया  गया  था  ।  पूरे  विधेयक के
 संविधान  की  शक्ति  से

 परे  होने  के  सम्बन्ध  में  कई  बार  ऐसे  wes  उठाये  जा  चुके  धौर  उन  अवसरों

 पर  भी  उसे  सभा  के  नींद  के  लिये  ही  छोड़  दिया  गया  था  ।  श्री  भरूचा  केवल  विधेयक  के  सम्बन्ध

 में  ही  बोलें  |

 मिलती  :  में  केवल  प्रक्रिया  सम्बन्धी  मामले  में  एक  औचित्य  प्रश्न  उठाना

 चाहता हूं  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  इस  संसद  से  पूछे  बिना  ही  धन  विधेयक  be  क्षेत्र  में  खाने  वाले

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  से  एक  करार  करके  या  कार्यपालक  आदेश  जारी  करके  कोई  निर्णय

 कर  सकती है  ?  wee  यह  है  कि  सरकार  ने  ग्रस्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  साथ  इस  करार  पर  ३१

 १९५६  को
 हस्ताक्षर

 कर  दिये
 लेकिन

 उसका  ग्र मि समर्थन
 गरब  १९५८  में  कराया  जा

 रहा  है  ।  क्या  इनका  प्रभाव  भूतलक्षी  होगा  ?

 महोदय  इसका  निगम  सभा  करेगी  |  मझे  तो  सिफ  यह  देखना  कि  यह  धन

 विधेयक  है  atc  इसलिये  इसके  लिये  राष्ट्रपति  की  मंजरी  ली  गई  है  या  नहीं  ।  वह  ली  जा  चुकी  है  ।

 fata  करने  लिये  सक्षम  नहीं
 हं  कि  इस  विधेयक  का  प्रभाव  कया  होगा  ।  इसमें  कई

 रची  प्रदान  हीं  बनता  |

 श्रो,नौशोर  भरुचा  इस  प्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  का  सब  से  पहला  उद्देश्य  यही  है  कि

 निजी  उधम  की  सहायता  की  जाये  ।  यह  निगम  केवल  उत्पादक  ढंग  निजी  उद्यमों

 ही  विनियोजन  करेगा  ।

 यह  निगम  देश  के  विकास  लिये  उपयोगी  उद्यमों  में  ही  विनियोजन  करेगा  ।  यह  तो

 बड़ी  अ्रच्छी  बात  मालम  पड़ती  है  ।  लेकिन  निगम  सरकारी  परियोजनाओं  या  सरकार  द्वारा  प्रबन्घित

 निकायों  की  परियोजनाश्रों  में  विनियोजन  नहीं  करेगा  ae  निजी  उद्यमों  को  प्रत्याभतियों  के

 बिना  भी  ऋण  दे  सकता  है  ।  अर  सहायता  लेने  वाले  निजी  उद्यमों  के  बोर्डों  में  निगम  के  प्रतिनिधियों

 को  रखना  अवश्यक  होगा  ।

 इस  विधेयक  में  निगम  को  जो  बड़ी-बड़ी  विभक्तियां  र  विशेषाधिकार  दिये  गय  वे  केवल

 सम्पूर्ण  प्रभुता  सम्पन्न  राज्यों  या  उनके  राजनयिक  प्रतिनिधियों  को  ही  दिये  जाते  हैं  ।  निगम  केवल

 एक

 marae

 कौर  ऋण  देने  वाला  निकाय  ही  है  ।  उसे  इतनी  असाधारण
 रियायतें

 उचित

 wal हैं

 विदेशी  मुद्रा हम  उसे  हर  प्रकार के  करों  से  विमुक्त करे  रहे  हैँ
 |

 में  मानता
 g  कि

 देश  को
 कि

 की  ज जरूरत  लेकिन  इतनी  नहीं  कि  हम  उसके  लिये  इस  निकाय  के  att  अपन  श्राप फो  इतना  झुका

 दें  प्रौढ़  उसे  बेहिसाब  विमुक्ति यां  देते  जायें  ।  में  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 ने  इस  निकाय  को  यह  विशेषाधिकार  दिया  कि  निगम  पर  वहीं  कोई  मुकदमा  दायर

 किया  जा  सकेगा  जहां  कि  उसका  कार्यालय  हो  ।

 इंस  निगम  वे  सदस्य  देशों  की  सरकारें  इसे  विरुद्ध  कोई  भी  वे  मानिक  कार्यवाही  नहीं  कर  सकेंगी

 सरकार  कों  करदाताओं  के  साथ  न्याय  करने  के  लिये  यह  अधिकार  होना  चाहिये  ।  फिर  करई  भी

 निर्णय  से  पहले  इस  निकाय  की  सम्पत्ति  को  कुक्के  कराने  का  प्रार्थना  पत्र  नहीं  दे  सकता  |  यह  विमुक्ति

 तो  हमारे  देश  जनता  को  भी  नहीं  दी  गई  है  ।  बिदेशी-प॑जीपतियों वे  इस  निकाय  को  राज्य  से  भी

 अ्रधिक  afar  देकर  हम  उसके  सामने  गिड़गिड़ाने  की  स्थिति में  क्यों  श्री  रहे  हैं
 न काणणाणणणणण

 मल  अंग्रेजी  में
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 इस  निगम  की  काय  वासियों  मुक्ति  प्रदान  कौ  गई  है  ।  एक  जमन  समवाय ने  भी  हमारे

 देश  में  डरपना  कार्यालय  खला  था  ।  वहू  भारत  में  जासूसी  किया  करता  था  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि

 यह  निगम  भी  ऐसा  ही  लेकिन  उसक  बोड़  में  कुछ  ऐसे  देश  जरूर  है  जो  भारत  के  मित्र  देश

 नहीं  कहे  जा  सकते  ।  इस  प्रकार  की  विदेशी  सहायता  हमें  बड़ो  महंगी  पड़  सकती  है  ।

 इस  साधारण  से  महाजन  निकाय  को
 प्रभुता

 सम्पन्न  राज्यों  के  बराबर  अ्रधिकार  देना  ठीक  नहीं  है  ।

 इस  निगम के  पदाधिकारियों  के  वेतनों  को  सभी  करों  से  मुक्त  रखा  गया  है  ।  सरकार

 को  इतनी  विभक्तिया ंदेने  के  बाद  भी  कॉन  सा  श्रसाघारण  लाभ  होने  की  है
 ?  भारत  इस

 निगम  क  लिये  agar  ब्रश  ४४  लाख  डॉलर दे  चका  बदले  में  उसे  क्या  मिलने

 एक  बड़ी  शेषनाग  बात  है  कि  हम  इस  प्रकार  अपन  को  एक  दयनीय  स्थिति  में  रखते  चले

 जा  रह ेहें
 ।  सरकार  संसद्‌  के  Wow  सदस्यो ंके  लिये  बसें  नहीं  जुटा  लेकिन  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 वित्त

 निगम के  कर्म  चा  रियों  के
 ;

 लिये  यात्रा  की  सुविधायें  जुटाई  जा  रही  हैं हूँ  ।  इतना  सब  करने  १ बाद  भी

 हमारे  देश के  कितने  निजी  उद्यमों  को  इस  निगम  से  लाभ  होगा  ?

 हम  हर  क्षेत्र  म ेमितव्ययता  करने  की  BISA  लगा  रहे  लेकिन इस  निकाय  को  इतनी  रियायतें

 देने  पर  करोडों  रुपये  क्यों  बहा  रहे  हूं

 ttt  ही०  ना०  मुकर्जी  :  सरकार  इस  वि  यक  को  पारित  कराने  में

 बड़ी
 डी  जश्दुबाओी

 कर  रही  है  |  शायद  इसलिये  कि  अगले  महीने  दिल्‍ली में  बेकਂ  कौर

 द्र  हानि  के  सम्मेलन  होने  जा  रहे हूँ  यह  निगम  उसकी  एक  सहायक  संस्था  ही  है  |

 ag  विधेयक  ऐसे  समय  रखा  जा  रहा  है  जबकि  हमें  प्रभी  इस  संगठन  क  बारे में  पुरी

 जानकारी  भी  नहीं  हो  पाई  है  ।  सरकार  को  कभी  तक  यह  मालम  नहीं  है  कि  कितनी  निजी  भारतीय

 मनन  अन्तराष्ट्रीय  वित्त  निगम  से  ऋण  लेने  के  लिये  प्रार्थनापत्र  दिये  हे  ।

 इस  निगम  के  लिये  दो  करोड़  से  अधिक  रुपयों  का  श्रापना  झंशंदान  दे  चुके  हैं  ।  पर  इस

 निगम  के  करार  के  ग्रन्तनियमों  पौर  वाशिंगटन  में  होने  वाली  उसके  सम्मेलन  की  कार्यवाही  से  तो  यह

 लगता  है  कि  हमारे  देश  को  इस  निगम  से  कोई  भी  लाभ  नहीं  होगा  ।

 इस  निगम
 के  आयोजकों  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  उनका  उद्देश्य नि निजी  क्षेत्र  को  समृद्ध  बनाना

 वे  यह  सिद्ध  करना  चाहते  हैं  कि  हमारे  जेसे  कम  विकसित  देशों  में  निजी  क्षेत्र  ही  अधिक

 कार्यक्षम  हो  सकता  है  ।  निगम  ने  wat  तक  कोई  खास  काम  भी  नहीं  किया  है  ।

 हमारे  दल  न  स्पष्ट  कहा  है  कि  यह  निगम  ऑद्योगिक  देशों  और  पिछड़े  देशों  के  धनपतियों  का

 प्रीत  मचा  बनाना  चाहता  है  ग्रोवर  उससे  हमारे  देश  का  कोई  लाभ  तो  हो  ही  नहीं  सकता  ।  Love

 से  ave © 6  की  समाप्ति  तक  के  काल  हमारे  देश  में  विदेशी  निजी  विनियोजन  बढ़ता  ही  रहा

 प्रधान  मंत्री  ने  बताया  था  कि  अमा  भी  विदेशी  निजी  पूंजीपति  हमारे  देश  से  हर  वर्ष  अपने  मना  का

 कम से  कम  ३०  करोड़
 रुपय

 बाहर  भत्ते
 हैँ

 ।  हमारे  देश  के  लगभग  सभी  तेल  क्षेत्रों  पर  विदेशी

 निजी  पूंजीपति  छाये  हुए हूं  शौर वे  faa  में  बड़ी  गड़बड़  भी  करत ेहूं
 ।  सरकार  उनसे  संतुष्ट

 नहीं है  ।

 मूल  झ्रंप्रेंजी  में
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 नाय  oy
 कुछ  लोग  कहते हूं  कि  हमारे नये  वित्त  मंत्री  एक नई  नीति  पर  च  थ  X28  (८  पर  मेरी समझ  में

 यदि  नहीं  जाता  कि  असल  में  हमारी  नीति  क्यां  है  ।

 हमारे  प्रवान  मंत्री  बार-बार  कहते  हमारी  भ्रम-व्यवस्था  थे  सब  से  महत्वपूर्ण  स्थानों

 सरकारी  क्षेत्र का  ही  स्वीकार  होगा  ।  रक्षित  बेक  थ  गवर्नर  श्री  श्रृंगार  ने  प्रम  रिकी  जाकर

 कहा  था  कि  भारतीय  ग्रंथ-व्यवस्था  में  निजी  क्षेत्र  की  ही  प्रधानता  है  ।  हम  यह  ठीं  जानते  कि  हमारी

 वास्तविक  स्थिति  क्या है  ।

 म॑
 यह

 नहीं  कहता
 कि

 हमारे  देश  में  निजी
 क्षेत्र  को  स्थान  नहीं  मिलना  पर  यह

 है  कि
 धर्य-व्यवस्था

 के  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  सरकारी  क्षेत्र  ही  र
 रहना  चाहिये  ।  weathers  वित्त

 निगम  का  उद्देश्य  इसके  ठीक  विपरीत  है  ।  तब  हम  अपनी  नीति  का  कायम  रखते
 न

 नग  का

 इतनी  अधिक  उन्मुक्तियां  झर  विवेकाधिकार  कसे  दे  सकते  हूँ  ।  हम  यह  नदीं  चाहते  कि  बड़े-बड़े

 अय
 fire  देशों  झोर  कम  विकसित  देशों के  धैजीशाहों का  तना  मेल हो  झर  वे  झपने को  सुदूर

 बनाय े|

 निगम  को  जो  प्रतिष्ठा  दी  गई  है  ak  उस  के  पदाधिकारियों  को  जो  विशेषाधिकार  दिये

 गये  वे  हमारे  संविधान  की  व्यवस्थापकों  से  मेल  नहीं  खाते  ।  निगम  की  सम्पत्तियों  कौर  आस्तियों
 को

 इतनी  विमुक्ति यां  देने  का  कोई  भी  उचित  कारण  नहीं  है  ।  इसका  अरथ  तो  यह  होगा  कि  भारत
 की

 जिस  भी  व्यापारिक संस्था  के  पास  निगम  की  कोई  सम्पत्ति या  झास्तियां  उन  को  निगम

 के  विरुद्ध  अन्तिम  fra  होने  से  पहले  कि  नहीं  कराया  जा  सकेगा  ।  यह  एक  असाधारण  व्यवस्था

 है  ॥

 हमारे  देश  में  एक  योजित  श्रेय-व्यवस्था  है  प्रौढ़  हम  जानते  हैं  कि  कुछ  हित  उस  के  विरुद्ध

 हें शर वे
 काश्मीर  जैसे  सामरिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्टों  के  जरिये  हमारी

 राजनीतिक  स्थिति  को  डाँवाँडोल  बनाने की  कोशिश  कर  रहे  हें  ।  नांगा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  भी  कुछ

 विदेशी  गुप्तचर  सक्रिय  हू  ।  कुछ  स्तन्य  देशों  को  खतरा  है  कि  हम  समाजवाद  की  प्रो  न  बढ़

 इसलिये  ये
 हमारी  परियोजना ग्र ों  में  तोड़फोड़  करते  है

 ।
 हो  सकता  है

 कि
 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम

 फे  पदाधिकारियों के  रूप  में  भी  कुछ  विदेशी  यहां  झरा  कर  गड़बड़ी  फैलाना  चाहें  ।  हमें  उन्हें  विशेष

 उन्मुक्तियां  दे  शसी  परिस्थिति  ही  उत्पन्न  नहीं  होने  देनी  चाहिये  ।  इसीलिये  न  तो  निगम  के

 अ्रभिलेखागार  को  अनुल्लंघनीय  बनाना  चाहिये  ae  न  निगम  के  का्कर्ताश्रों  को  कोई  विशेष  पद

 देने  चाहियें  ।  उन्हें  करों  से  विमुक्त  भी  नहीं  रखना  चाहिये  ।

 इतनी  बड़ी-बड़ी  उन्मुक्तियां  देना  बड़ा  खतरनाक  है  ।

 इसलिये  इस  विधेयक  को  इतनी  जल्दबाज़ी  में  पारित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  विधेयक

 हमारी  नीति  के  विरुद्ध  पड़ता  है  ।

 श्री  विमल  घोष  :  यह  विधेयक  अ्रन्तर्राष्ट्रोय  वित्त  निगम  को  असाधारण  किस्म

 के  विशेषाधिकार  ate  उन्मुक्तियां  प्रदान  करता  है  ।

 हमारी  सरकार  ने  निगम  के  करार  पर  संसद्‌  से  बिना  पूछे  ही  १९४५४  में  हस्ताक्षर कर
 दिये

 थे  ।  सरकार  इस  से  तभी  वचनबद्ध  हो  गई  थी
 ।

 क्या  इतनी  भारी  सुविधायें  इस  निगम  को  देने  से

 या  उन  का  वचन  देने  से  संसद  से  aaa  लेना  जरूरी  नहीं  था  ?

 qa  झ्र rat  में
 दि  |
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 हम  जानना  चाहते  हैं  कि  निगम  को  यह  असाधारण  विशेषाधिकार  ae  उन्मुक्तियां  क्यों

 दी  जा  रही  इस  के  लिये  यह  दलील  कोई  मानी  नहीं  रखती  कि  अन्य  ५४-५४  देशों  ने  भी  ऐसा

 ही  किया  है  ।  इस  निगम  की  पृष्ठ  भूमि  को  देखते  यह  मान  लेना  भी  सही  नहीं  लगता  कि  हमारे

 देश  के  विकास  को  वह  कोई  सहायता  दे  सकेगा  |

 निजी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  सहायता  देने  के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  की  स्थापना  का  सुझाव

 सबसे  पहले  १९५१  में  अमरीकी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  मंत्रणा  बोड़ें  की
 कौर

 से  दिया  गया  था  |  यह

 सुझाव  उन  निजी  पूंजीपतियों  के  लाभ  के  लिये  दिया  गया  था  जो  कम  विकसित  देशों  में  अपना  घन

 लगाने  से  डरते  हैं  ।  यह  संस्था  उनके  विनियोजनों  कौर  मुनाफ़ों  की  गारंटी  देने  के  लिये  बनाई  गई

 है  ।

 एक  प्रदान  यह  भी  उठता  है
 कि  इस  निगम

 की
 स्थापना  के  बाद  के

 इन  दो
 वर्षों  में  भारत

 को

 उससे  क्या  सहायता मिली  है  ?  इंस  का  एक  कारण  यह  है  कि  भारत  का  वातावरण  उस  विनियोजन

 के  लिये  अनुकूल  नहीं  समझा  गया  |

 निगम  के  सभापति--रोटेट  काने  —F  १९४७  के  अभिभाषण  से  स्पष्ट है  कि  इस  निगम  का

 उद्देश्य  निजी  क्षेत्र  का
 विस्तार  करना  ही  है  ।  उसका  उद्देश्य

 है  कि  कम  विकसित  निजी
 क्षेत्र

 की  ही  समाजवाद  या  सरकारी  क्षेत्र  की  नहीं  ।

 लेकिन  हमारी  सरकार  न  तो  देश  को  समाजवादी  राज्य  बनाने  का  वचन  दिया  है  ।  हमें  तो

 सरकारी  क्षेत्र  को  कौर  विस्तृत  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिये
 |

 इसलिये  हमारे  देश  को  ga  निगम

 से  कोई  लाभ  मिलने  की  या  सहायता  की  नहीं  करनी  चाहिये |

 दूसरा  कारण  यंह  है  कि  इस  निगम  के  ऋणों  के  व्याज  की  दरें  बहुत  ज्यादा  हैं--लगभग  ७  या

 oll  प्रतिशत  ।  इतना ही  निगम  जिस  उद्यम  को  ऋण देता  उसके  शेयर  भी  ले  सकता  है  ate

 उन  शेयरों  को  बेच  भी  सकता  है  ।

 इस  कीमत  पर  देश  का  औद्योगीकरण  करना  हमें  बहुत  महंगा  पड़ेगा  |  हमारे  देश  के  उद्योग

 आरम्भ  के  वर्षों  में  इतना  ऊंचा  व्याज  नहीं  कर  सकेंगे  |  लेकिन  निगम  इसਂ  शर्तें  पर  जोर  देता

 है  ।  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  हम  इस  निगम  के  सदस्य  बने  तो  उसे  भ्राइवासन  प्राप्त  करना

 चाहिये  कि  कम  विकसित  देशों  के  लिय  निगम  की  नीति  बदली  जायेगी  ।  निगम  को  ५  विनियोजनों

 के  लिय  यह  नहीं  देखना  चाहिये  कि  कोई  देश  समाजवाद  की  कौर  तो नहीं बढ़  रहा  है  ।  अभी  निगम

 समाजवाद  की  कौर  बढ़ने  वाले  कम  विकसित  देशों  में  कोई  विनियोजन  करना  ठीक  नहीं  समझता  |

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  निगम  के  ऋण  की  शर्तें  श्रमिक  अ्रनुकूल  कराने  की  चेष्टा  करनी  चाहिये  ।

 हम  ऋण  पर  VY-Ro  प्रतिशत  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हें  ।  इसलिये  यदि  निगम  अपनी  नीति  नहीं

 तो
 उस  के  सदस्य  बने  रहने  से  कोई  लाभ  नहीं

 |

 महोदय  पीठासीन

 मेरा  तय  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  हमें  एसा  श्रीनिवासन  दें  कि  हमारी  सदस्यता

 तभी  रहेगी  जबकि  निगम  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  करने  को  तैयार  होगा  ।

 शनी  महत्ता  :  में  यह  मानने  को  तैयार  हूं  कि  निजी  कौर  यहां  तक  कि  विदेशी  पूजी

 भी  हमारे  देश  फे  निर्माण  के  लिये  सहायक  हो  सकती  है  ।  लेकिन  में  इस  विधेयक  का  विरोधी  इसलिये

 हैं  कि  इस  के  द्वारा  निजी  क्षेत्र  के  लिये  हमारी  राष्ट्रीय  सम्पूर्ण  प्रभुता
 पर

 जांच  कराने
 दी

 जा  रही
 है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 सरकार  धन  विधेयक  के  क्षेत्र  में  ort  वाले  विषयों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  संसद  से  भ्र नुम ति  लिये

 बिना  कोई  वचन  नहीं  2  सकती  ।  यह  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद  a  के

 अंतगर्त  भ्राता  है
 ।

 क्योंकि  इस  में  कर  से  विमुक्ति  देने  की  कौर  विनियोजन  के  लिये  गारंटी  देने
 की

 भी व्यवस्था की  गई  है
 ।

 सरकार  ने  इस  के  भ्रनुच्छेद  की  व्यवस्था  का  कोई  ध्यान  रखे  बिना  2EXy

 में  ही  इस  के  करार  पर  हस्ताक्षर  कर  दिये  थे
 |

 यह  संसद्‌  के  साथ  विश्वासघात  है
 ।

 सरकार  ने  इस

 करार  को
 सं  सद  के  सामने  क्यों  नहीं  रखा

 ?
 यह  उचित  नहीं  है  कि  सरकार  संसद्‌  की  राय  लिये  बिना  ही

 इतने  महत्वपूर्ण  श्रन्तर्राष्ट्रीय करार  से  देश  को  वचनबद्ध कर  दे  ।  में  निजी  क्षेत्र  के  विस्तार के

 विरुद्ध  नहीं  लेकिन  उस  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  को  सम्पूर्ण  प्रभुता  सम्पन्न  राज्यों  की  भांति

 उन्मुक्तियां  ौर  रियायतें  देना  अनुचित है
 ।  यह  तो  भारत  में  फिर  से  इंडिया

 कम्पनीਂ  बनाने  की  भ्र नुम ति  देना  |  इस  प्रकार  देश  में  एक  नया  वित्तीय  साम्राज्य  बनाने  की

 अनुमति दी  गई  है

 यह  सुनते-सुनते  हमारे  कान  पक  गये  हें  कि  विदेशी  मुद्रा  के  ware  के  कारण  हमारी  योजना

 के  लक्ष्य  पुरे  नहीं  किये  जा  सकते
 ।

 लेकिन  एक  बड़ी  विचित्र  बात  यह  है  कि  निजी  क्षेत्र को  कभी  भी

 विदेशी  मुद्रा  की  कोई  कमी  महसुस  नहीं  हो  पाती  ।  उसे  विश्व  बेक  atk  पुनर्निर्माण  तथा  विकास  के

 श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक  से
 ३७२.

 ६१  करोड़  रुपयों  तक  के
 ऋण

 मिल  जाते  हैं
 ।  पौ  उन

 की
 गारंटी  भारत

 सरकार  देती  है  ।

 गोपाल  भारत  सरकार  उन  की  गारंटी  नहीं  देती
 ।

 felt  प्रकृति
 :

 में  पुनर्निर्माण  तथा  विकास  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  की  बात  कह  रहा  हुं  ।

 भारत  सरकार  उससे  वचन  बद्ध  हैं  ।  दो-एक  व्यावसायिक  समवायों  क  fear  के  लिये  पूर  देश  को

 रहन  रख  दिया  गया है  ।

 लेकिन  सरकारी  क्षेत्र
 के

 लिये
 क्यों  सरकार

 को
 कोई  ही  नहीं  मिलता

 ।  यह
 समझ  में

 नहीं  कराता  |

 इस  निगम  के  करार  की  प्र  स्थापना  मं  बताया  गया  है  कि  उस  का  उद्देश्य  ऋण  दे  कर  कई

 देशों के  उत्पादक  उद्योगों  को प्रोत्साहित करना  है  ।  सरकार  कैसे  कह  सकती  है  कि  वह  निगम  से

 ऋण  नहीं  लेती  ।  निगम  के  सम्बन्ध  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वह  कोई  विदेशी  व्यापारिक  संस्था  या

 विदेशी बेक  नहीं  क्योंकि  हम  खुद  उस  फे  सदस्य  हैं  |  सदस्यता  की  बात  तो  यह  है  कि  हम  ने  उस  के

 चन्दे  के  रूप
 में  कुल

 ४४  लाख  डालर ही
 दिय  जबकि  कोर्मिगतांग  चीन--फारमोसा--जेसे  छोटे

 से  देश  ने  उस  म  ६६  लाख  डालर  लगाये  ह  ग्र मरी का  ने  उस  में  ३५०  लाख  डालर  लगाये

 हू  ।  हम  तो  इस  निगम  के  नाम  मात्र  के  सदस्य  ही  हैं  ।

 निगम  की  स्थापना  के  बाद  से  श्री  तक  हमारे  देश  को  निजी  क्षेत्र  को  उस  से  कोई  भी  सहायता

 नहीं  मिली  है

 इस  सम्बन्ध
 म

 सरकार  से  यह  पूछना  चाहता  यह  असाधारण  क़िस्म  का  करार  संसद

 से  बिना  पूछें  ही  कयों  किया  गया  था  ?
 क्या  यह  करार  घन  विधेयक  के  क्षेत्र  में  नहीं  जाता

 शर

 ee
 यह  निगम

 यदि
 तो

 क्या
 यह

 संविधानिक
 और  ग  लोकतंत्रात्मक  नहीं  है  ?  में  जानना  चाहता हूं

 मल  अंग्रेजी  में
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 हमारे  देना  के  निजी  क्षेत्र  को  कितनी  सहायता  करेगा
 ?  सरकार ने  एण्ड

 स्टील  कम्पनीਂ  कौर  बाइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनीਂ  द्वारा  लिये  गये  ऋणों  प  र  अपनी  गारंटी

 क्यों
 दी

 है
 ?

 म  इन  चार  प्र् नों  के  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 हमें  इस  के  लिये  सरकार  के  विरुद्ध  निन्दा  का  प्रस्ताव  रखना  चाहिये  |

 pat अ०  चं०  गुह  :  में  तो  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  प्रयोजन  से  सभा  को

 सहमत  होना  चाहिए  |

 हम  ने  किया  है  कि  हमारे  देश  में  मिली  जली  श्रेय-व्यवस्था  ही  रहेगी
 ।
 इसीलिये हम

 केवल  इसी  कारण  इस  निगम  की  निन्दा  नहीं  कर  सकते  कि  उस  का  उद्देश्य  निजी  क्षेत्र  की  ही  सहायता

 करना  है  ।  हमें  उस  से  विदेशी  मुद्रा  मिलेगी
 ।

 हमें  उस  का  स्वागत  करना  चाहिये
 ।

 म॑  कुछ  चीज़ों  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 इस  Fara  के  करार  के  श्रनतनियमों  में  कहा  गया  है  कि  इस  का  oer  ftentira  उनमें

 की  सहायता करने  के  साथ  वित्तीय  are  व्यावसायिक उद्यमों  की  मी  सहायता करना  है

 कृषीय  उद्यमों  की  सहायता  का  तो  हमें  स्वागत  करना  लेकिन  निजी  क्षेत्र  के  व्यावसायिक

 और  वित्तीय  उद्यमों  की  सहायता  से  बाद  में  कुछ  ऐसी  चीजें  पैदा  हो  सकती  हें  जिन  का  हमारे

 देश  पर  नहीं  पड़ेगा  |  सरकार  को  इस  के  प्रति  रहना  चाहिये  |

 इस  विधेयक  के  खण्ड  ३  में  कहा  गया  है
 कि  इस  निगम  के  करार  की  व्यवस्थाओं

 को  भा  रत

 में  विधि  की  भांति  ही  प्रवृत्त  किया  किसी  sem  विधि  में  कोई  पौर  व्यवस्था  होते  हुए
 भी

 हम  इस  निगम
 को

 इतनी  व्यापक  शक्तियां  नहीं  दे  सकते
 ।

 हमें  इस  करार
 की  व्यवस्थापकों से  अधिक

 महत्व  इस  सभा  द्वारा  पारित  होने  वाले  अधिनियमों  को  ही  देना  चाहिये  |  इस  करार  की  व्यवस्था यें

 हमारे  देश  की  श्रमिक  नीति  के  wrest  होनी  चाहिये  ।

 हम  ने  उद्योग  तथा  विनियमन  )  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  सरकार  को  कुछ  शक्तियां

 दी
 हैं  कि  वह  समूच  देश  के  हित  में  ,  उस  के  अधिक  विकास  के  लिये  उद्योगों  को  विनियमित

 कर
 सकती

 2  ।  अब  क्या  इस  निगम  के  करार  की  व्यवस्थापकों  को  उस  अधिनियम  की  व्यवस्थापकों  से  अधि

 प्राथमिकता दी  जायेगी  ?  इस  निगम  के  करार  की  व्यवस्थापकों  के  अनसार  तो  उस  अधिनियम  की  कोई

 भी  व्यवस्था  उस  उद्यम  पर  लागू  नहीं  हो  सकेगी  जिस  को  निगम  की  सहायता  मिलती  है  ।  हम  इस

 स्थिति  से  सहमत  नहीं  हो  सकते  |

 इस  में  यह  व्यवस्था  भी  की  गई  है  कि  यदि  निजी  क्षेत्र  के  पास  कोई  ऐसा  उद्यम  है  जिसे  सरकारी

 क्षेत्र  के  लिये  सुरक्षित  रखा  गया  तो  उसमें  भ  निगम  विनियोजन  कर  सकता  है  ।  उस  में  भी  निगम

 को  सभी  उन्मुक्तियां  दी  जायेंगी  |  यह  बड़ी  खतरनाक  बात  है  |

 दूसरी  यह  व्यवस्था  भी  खतरनाक  है  कि  निगम  निजी  क्षेत्र  के  उद्यमों  से  सीधी  बात  करेगा  ।

 वह  सरकार  के  माध्यम  से  बात  नहीं  करेगा  |  सरकार  को  आरम्भ  से  ही  उस  की  पूरी  सुचना  रहनी

 पहिये
 ।

 इस  देश  में  सरकार  की  पीठ  पीछे  कुछ  भी  नहीं  होना  चाहिये  ।  प्रौढ़  यह  व्यवस्था भी  ग़लत  है

 कि  निगम  हमारी  सरकार  से  पूछ  बिना  ही  चल  ate  प्रबल  सम्पत्तियों  का  aia  शर  उन  का  नीलाम

 मूल  अंग्रेजी  में
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 to  चचा

 कर  सकता है  |  साथ  सरकार  इस  निगम  की  सम्पत्तियों  ate  आस्तियों  का  न  तो  शौर न

 इत्यादि  कर  सकेगी  |  इस  ससंद  के  प्राधिकार  को  सीमित  किया  जा  रहा  है  ।  इन

 सभी  व्यवस्थाओं  में  रूपभेद  किया  जाना  चाहिये  |

 aa  निगम  जिन  निजी  उद्यमों  में  कुछ  राशि  विनियोजित  उन  निजी  उद्यमों  की

 सम्पत्तियों  ate  आस्तियों  को  निगम  की  सम्पत्तियों  ak  आस्तियों  की  भांति  उन्मूलित  रहेगी  ?

 डा०  गोपाल
 जी  नहीं  ;  केवल  निगम  की  सम्पत्तियों  कौर  आस्तियों

 को
 उन्मुक्ति

 मिली  दुई  है  |

 झ०  घ०  गुह  तब  wae  कोई  प्रतीक  झ्रांपत्ति  नहीं  है  ।  निगम  के  विनियोजन  से  पैदा

 होने  वाली  निजी  उद्यमों  कौ  सम्पत्तियों  को  नहीं  देनी  चाहिये  ।

 सरकार  को  इस  निगम  क्षे  संचार  को  पूर्णतया  उन्मुक्त  नहीं  बना  देना  चाहिये
 ॥

 साथ  इस  निगम
 को

 उतनी  हीं  हद  तक  करों  से  विमुक्ति  देनी  चाहिये  जितनी  कि

 राष्ट्रीय  बैंक  कौर  यूनेस्को  से  निकायों  को  दी  जाती है  ।  इस  से  श्रंघिक  नहीं  ।

 इस  में  एक  व्यवस्था  यह  है  कि  यदि  निगम  चाहे  तो  अपने  इन  विशेषाधिकारों  ate  अपनी

 उन्मुक्तियों  में  से  किसी  को  भी  हटा  सकता  है  ।  सरकार  को  इसी  व्यवस्था  का  लाभ  उठा  निगम

 को  राजी  करना  चाहिये  कि  वह  भ्रापत्तिजनक  विशेषाधिकारों  are  उन्मुक्तियों  को  स्वयं  ही  हटा  दे  ।

 इस  विधेयक  में  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  निगम  श्रपनी  व्यवस्थाओं  में  कोई  संशोधन

 तो  सरकार  एक  प्रधिसुचन  जारी  कर  के  इस  क़रार  में  भी  ही  संशोधन  कर  सकती  है  ।

 यहां  यह  भी  व्यवस्था  होती  चाहिये  कि  सरकार  उस  प्रस्तावित  संशोधन को  चर्चा  के  लिये  सभा  के

 सामने  रखेगी  ।  इस  सभा  को  उस  पर  विचार  करने  कौर  प्रपनी  राय  देने  का  वसर  रहना  चाहिये  |

 माननीय  मंत्री  को  निगम  द्वारा  ली  जाने  वाली  व्याज  की  दर  के  सम्बन्ध  में  भी  स्पष्टीकरण

 करना  चाहिये  |

 श्री  दास प्पा
 :
 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  कौर  समर्थन  करता  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  श्रालोचकों  ने  कहा  है  कि  सरकार  को  इस  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  से  पहले

 संसद्‌ में  इस  को  विचार  के  लिये  रखना  चाहिये  था  ।  इस  तरह  तो  किसी
 भी  लोकतांत्रिक  सरकार

 का  प्रयास नहीं  चल  सकता  |

 यह  निगम  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  का  ही  एक  रंग  है
 ।

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  की  सारी  कार्यवाही

 खुले  रूप  सभी  की  जानकारी  में
 की

 जाती  है  ।
 विचित्र

 सी
 बात  है  कि  कुछ  माननीय  सदस्य

 राष्ट्रीय  वित्त  निगम  की
 इस

 योजना  के  बारे  में
 इस

 तरह  बात  करते  हैं  जैसे  उन्होंने  पहली  बार  ही

 इस  का  नाम  सुना  हो  ।  यह
 तो  सभी  को

 मालूम  था  कि  एक  से  इस  की  वार्ता  चल  रही  थी  ।  इस

 निगम  के  करार  में  कोई  असाधारण  बात  नहीं  इस  पर
 ५०

 से  ala  राष्ट्रों  ने  हस्ताक्षर  किये  हैं  |

 यह  इस  बात  का  प्रमाण  है
 कि

 इस  करार  में  उन  के  लिये  कोई  बहुत  उपयोगी  चीज  है  ।

 इस  के  सम्बन्ध  में  एक  आपत्ति  यह
 भी

 की  गई
 थी  कि

 इस  निगम  को  बड़े-बड़े

 उन्मुक्तियां  और
 प्रतिष्ठा  दी  जा  रही  है  ।  यह  तो  सभी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  जैसे  खाद्य  और  कृषि

 a

 मूल  अंग्रज़ी  मं
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 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  यूनेस्को  जैसी  शभ्रन्तर्राष्ट्रीय  संस्कारों  को  दी  गई  है  ।  इस  का  कारण  भी

 सीधा  है  कि  यदि  इन  संस्थापकों  के पदाधिकारियों  के  वेतन  करों  से  विमुक्त  न  रखे  तो  हर  देश  में

 उन  को  अपने  वेतन  का  कुछ  भाग  न  निवास  के  देश  की  सरकार  को  देना  पड़ेगा  ।  उसकी

 उन  देशों  के  करों  के  भ्रनुसार  कहीं  ज्यादा  कौर  कहीं  कम  होगी  ।  इस  ग्र समानता  के

 निराकरण  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  ने  इन  उन्मुक्तियों  की  व्यवस्था  की  है
 |

 यहां  इस  का

 मंशा  यही  है  कि  निगम  के  पदाधिकारियों  की  कुल  उपलब्धियां  सभी  देशों  में  समान  बनी  रहें  ।

 माननीय  मंत्री  ने  इस  का  पूरा  स्पष्टीकरण  कर  ही  दिया  है  कि  इस  निगम  को  जो  विशेषाधिकार

 are  उन्मुक्तियां  दी  गई  वे  उन  निजी  उद्यमों
 को

 नहीं  मिलेंगी  जिन  में  निगम  द्वारा
 विनियोजन

 किया  गया  ।  न  उन  उद्यमों  के  पदाधिकारियों  कर्मचारियों  निगम  के  पदाधिकारियों

 भर  कर्मचारियों  की  भांति  ये  रियायतें--उन्मुक्तियां  विशेषाधघिकार--मिलेंगे  ।  निगम

 के  सभी  पदाधिकारियों  कौर  कमेटी  रियों  की  सभी  देशों  में  समानता  बनाये  रखने  के  लिये  ये  व्यवस्थायें

 जरी  हूं  ।

 str  अन्तराष्ट्रीय  निकायों  के  लिये  हम  ये  रियायतें  जुटा  ही  चुके  हैं
 ।

 हम  इस  निगम
 के

 लिये

 कोई  प्रसारण  रियायतें  नहीं  दे  रहे  हैं
 |

 इंस  विधेयक के  आलोचक  माननीय  सदस्यों को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये कि  हम  भ्र पने  देश

 में  विकाल  का  एक  बड़ा  कार्यक्रम  आरम्भ  कर  रहे  हें  पौर  हमारी  प्राचीन  स्थिति  में  तंगी  है  ।

 इसलिये हमें  उद्योग  को  मिलने  वाली  हर  सहायता  का  स्वागत  करना  चाहिये |  मैं  इस  विधेयक

 के  ग्रालोचकों  की  यह  बात  मानता  हूं  कि  इस  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  से  stl  तक  भारत  को  कोई

 खास  लाभ  नहीं  पहुंचा  है  ।  सरकार  को  इसी  दिशा  में  भ्रमित  प्रयास  करने  चाहियें  |

 मैं  सिफ  यही  कहना  चाहता हुं  कि  इस  निगम  से  हमें  सहायता  मिलने  की  बड़ी-बड़ी  संभावनायें

 हैं  ।  हमें  उस  के  मंशा  के  बारे  में  शक  नहीं  करना  चाहिये  ।  हमें  इस  का  स्वागत  करना  चाहिये  प्रौढ़

 सरकार को  इस  से  भारिक  से  अधिक  लाभ  उठाना  चाहिये  |

 चौ०  रणवीर  fag  :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  के  er  कई  दोस्तों  की

 दिमागी  अवस्था  कुछ  ऐसी  हो  गई  है  कि  जहां  कहीं  विदेशी  प  जी  की  बात  जाती  है  या  विदेशी  सहायता

 की  बात  कराती है
 तो

 उनको  एक  किस्म  का  बुखार  सा  हो  जाता है  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  देश  के

 ग्रन्दर  कोई  भ  भी  विदेशी  सहायता  या  विदेशी  पंजी  नहीं  चाहता  उसके  बगैर  इस  देश  की

 तरक्की हो  सकती  हो  ।  यह  बात  भी  सही  है  कि  यह  देश  काफी  सालों  दूसरे  देशों  का  गुलाम  रहा

 है  पौर उस  गुलामी के  वक्त  में  इस  देश  के  अ्रवाम पर  कुछ  इईंनफी  रिया  रिटी  कॉम्प्लेक्स

 छा  गया  ।  लेकिन  तो  हमारा  देश  ११  साल से  ईजाद है  प्रौढ़  यहीं  नहीं  बल्कि इन  ११  सालों

 के  इतिहास  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जोਂ  अपनी  विदेशी  मामलों  के  अन्दर  नीति  रखी  वह  एक

 बड़ी  area  नीति  रखी  are  चाहे ड  इंटरनेशनलिज्म  हो  चाहे  यलो  इंटर नेशनलिज्म  हो  या  कोई

 और  देश  उन्होंने  सारे  देशों  से  इस  देश  के  लिये  सहायता  हासिल  की  है  ।

 मुझे याद  है  जब  १९५८ के  बजट  पर  बहस  हो  रही  थी  तो  कई  दोस्तों  का  खयाल  था  कि  जितना

 रुपया  विदेशी  सहायता  का  खाने  का  अन्दाजा  है  वह  रुपया  नहीं
 ग्रा

 सकेगा  |  लेकिन वह  रुपया  भी

 पाया  और  विदेशी  सहायता  भी  मिली  । महंती जी  ने  तो  हृद  कर  दी  ।  वह  तो  मुगल  जमाने  की  जो

 बातें  थीं  उनको  राज  से  मुकाबला करना  चाहते  हैँ  ।  वह  डर  गराज  दिखाना  चाहते हैं  ।  मैं  उनको

 बताना  चाहता  हूं  कि  मुगल  के  में  किसी  रक  मामूली  से  डाक्टर  के
 खिलाफ  मुगल  शाहंशाह  नहीं
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 चौ०  रणवीर

 बोल
 सकते  थे

 ।  राज  तो  हिन्दुस्तान के  जो
 भी  प्रतिनिधि  बाहर  जाते  प्रधान  मंत्री

 जी  तो
 दूर  ही

 कोई  मामूली  प्रतिनिधि भी  होता  है
 तो

 वह  हर  एक  जगह  आजादी  बोल  सकता

 शर  बोलता  प्रौर  राज  सारा  संसार  मानता है  कि  हिन्दुस्तान की  नीति  एक  ara  नीति है

 अराज  हिन्दुस्तान  की  नीति  को  कोई  पैसे  से  नहीं  खरीद  सकता  ।  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  माता  किं

 यें  जो  इतनी  डरावने  ढंग  की  बातें  कही  गई  हैं  वें  क्यों  कहीं  गई  |

 यही  विदेश  की  पंजी  से  इतना  डर  हो  गया  कि  लोग  श्रन्तर्राष्ट्रीय  पूंजी  से  भी  डरने  लगे  ।

 जिन  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  संस्थानों  के  हम  भी  मेम्बर  कौर  साझीदार  उनसे  भी  राज  लोग  डरने  लगे  हैं
 ।

 अखिर  हम  क्या  कर  रहे  हैं  ।  राज  हम  अपने  देश  में  वही  कर  रहे  है  जो  कि  हम  दसरे  देशों  की

 पालियामेंटों से  चाहेंगे  ।  वहां  पर
 भी

 राज  हमारे  बारे  में  कोई  वही  कह  सकता  है  जो
 कि  हम  दूसरों

 के  बारे  में  कहते  हैं  ।  तो  मुझे  तो  इसमें  कोई  डर  की  बात  नहीं  दिखाई  देती  ।  यहां तो  सवाल  किसी

 खास  विदेश  का  नहीं है  ।  इस  समय  राजा  साहब  नहीं  हैं  ।  श्रगर वह  इस  बात  को  सुनते तो  वह
 मानते

 कि  ore  fara  संघ  को  तरफ  एक  कदम  उठ  रहा  है  ठीक  है  कि  विशव  संघ  का  राज  नहीं
 कायम

 होने  जा  रहा  लेकिन  कम  से  कम
 अधिक

 क्षेत्र  में  तो  एक  कदम  उस  तरफ  उठाया
 जा  रहा  है  |

 जहां  तक  प्राइवेट सेक्टर  सरकारी  का  सवाल  है  मेरा  भी  उसके  साथ  कोई
 खास

 सेन  नहीं है  ।  लेकिन  बहुत  सोच  समझ  कर  ही  इस  सदन  ने  फैसला  किया है  कि  इस  देश
 के

 मिक्स्ड  इकॉनमी  श्र्थव्यवस्था  )  जिसके  sax  व्यवितगत  सरमाये  को  भी  मौका

 दिया  जायेगा  कौर  सरकारी  सरमाये  को  भी  बढ़ावा  दिया  जायेगा  ।  य्नौर में  समझता हुं  कि  इस  कारण

 इस  देश  की  नीति  पर  कोई  wae  नहीं  पहली  पांच  साला  योजना  में  व्यक्तिगत  सरमाये  का

 जो  श्रौसत  था  तो  दूसरी  योजना  में  उससे  उल्टा  हो  रहा  है  ।  तो  इससे  प्रकट  होता  है  कि  इस  देश  के

 अन्दर  व्यक्तिगत  सरमाये  से  सरकार  नहीं  घबराती  भ्र  न  यह  सदन  घबराता  है  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  बिड़ला  कौर  टाटा  का  जिक्र  किया  और  कहा  कि  यह  तो  बिड़ला

 टाटा की  सरकार  है  |  ले  किन  मैं  जानता  हूं  कि  इस  सदन  में  इन  ११  सालों  के  अन्दर  जो  कायदे  कानून

 बने  उनके  कारण  बिड़ला  टाटा  को  बड़ी  घबराहट  हुई  होगी  |  a  वह  यह  मानने  लगे  हैं  कि  जैसा

 उनका  खयाल  था  उस  ढंग  की  बातें यह  सदन  पास  नहीं  करता  यह  सदन उस  किस्म  की  बातें  नहीं

 चाहता  |
 तो

 मै  समझता हूं  कि  इस  नीति  के  श्रीधर कोई  आपत्ति  की  बात  नहीं  है  कि  व्यक्तिगत

 मारे को  भी  स्थान  दिया  जाये  |

 मिलती  साहब ने  किसी  ait  चीज  का  रेफरेंस
 देते  हुए  कहा  कि  सरकार ने

 ३७०  AT

 ३७२  करोड़  डालर  की  जमानत  दी  है  ।  में  मानता  हूं  कि  अगर  सरकार  नें  यह  जमानत  बिड़ला

 या  टाटा  कौर  दूसरे  हाउसेस  के  लिए  मकान  या  महल  बनाने  ५  लिए  दी  ति  da  तो  यह  नाजायज

 बात  होती  |  यह  जमानत  इस  चीज़  fs  लिए  दी  गयी  है  कि  इस  देश  की  तरक्की  के  लिए  कारखाने

 लगाये  इस  देवा  की  इंडस्ट्री  )  की  बढ़ोतरी  हो  ।  मुझे  यह  मालूम  नहीं कि
 जमानत

 देने
 के

 साय  साथ  सरकार  ने  कोई  सिक्योरिटी  भी  ले  ली  है  य  नहीं  या  इन  कारखानों  की  अपन  नाम

 रजिस्ट्री  करा  ली  है  था  नहीं  ।  सरकार  a  करना  चाहिए  यह  में  मानता  हुं  ।  अगर  मानवीय  सदस्य

 का  यह  कत  होता  कि  जहां  सरकार  इत  बड़े  बड़े  होते  के  लिए  जमानत  दे  तो  सरकर  इस  बात

 का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  वे  उस  सरमाये  से  ज  चीज़  लगाते  हूं  या  जो  चीज़  Sa  सरमाये  से  बनती

 है  उसकी  मिल्कियत  जब  तक  कि  ag  कर्जा  ear  न  हो  तब  तक  हिन्दुस्तान  की  सरकार  के  नाम  होनी

 चाहिए ara  उनके  साथ  होता  कौर  उनकी  बात  का  समर्थन  करता  |  लेकिन
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 विधेयक

 ट्राली  एक  डर  है  तो  में  उसका  समर्थन  नहीं  क्र  सकता ।  में  हूं  कि

 अगर  सरकार  ऐसा  कर  लेती  तो  met  बात  लेकिन  अगर  कहीं  गलती  हो  भी

 गयी  है  तो  सरकार  उसे  ठीक  करेगी  कौर  ane  उस  गलती  को  दुरुस्त  करने  में

 कुछ  देरी  भी  लगती  है  तो  उसमें  भी  कोई  safe  नहीं  होनी  चाहिए  ।  राखी  इन  कारखानों  को

 कोई  हवाई  जहाज़  से  उड़ाकर  दूसरे  देशों  को  तो  हिन्दुस्तान  से  ले  नहीं  जा  सकता  |  कौर  यह  सदन

 ऐसे  आदमियों  का  इन्तिज़ाम  करने  के  लिए  काफी  मजबूत  है  ।  शरीर  किसी  ने  यह  कोशिश  की  कि

 सरकार  ने  जो  यह  जमानत  दी  है  उसका  नाजायज  फायदा  उठायें  तो  में  समझता हूं  कि  चाहे  वे  कितनी

 ताकत  वाले  या  रुपये  वाले  लेकिन  इस  सदन  की  नीति  को  वे  बदल  नहीं  सकें गे  और  यह  सदन  जो

 कार्रवाई  करेंगा  वह  सही  होगी  दौर  इस  देश  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  होगी  ।

 एक  कौर  बात  यह  कहना  चाहता हूं
 |  कुछ  दोस्त  समझते  हूं  कि  सरकार  न्  साथ  हर  काम

 ५१  या  ५२  फीसदी  अ्रादमी  होमे  चाहिए  ।  दोयम  वह  सोचते  हें  कि  सरकार  इस  ढंग  से  काम  नहीं

 कर  पायेगी  ।  ag  समझत  हूं  कि  जब  सरकार  कोई  काम  करे  तो  इन  लोगों  से  q  केर  जाये

 लेकिन  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  मालूम  है  कि  इस  देश  का  विश्वास  कौर  इस  देश  a  प्रतिनिधियों

 का  विश्वास  उस  साथ  है  कौर  इसी  वजह  से  उसका  हौसला  बढ़ा  है  |  राज  जां  संसार  के

 दूसरे  देशों  में  डिमाक्रेसियां  नहीं  चल  रही  हैं  इसकी  वजह  है  कि  वहां  जो  पंचायती

 ढंग  ना  राज्य  है  उस  राज्य  मं  राज्य  चलान  वालों  के  साथ  वहां  के  लोगों  का  कौर  प्रतिनिधियों  का

 विश्वास  नहीं  है  |  यहां  हालत  उलटी है  |  इन  ११  सालों  में  दुनिया  में  बहुत  सारी  तबदीलियां

 हुई  लेकिन  हमने  इनਂ  ११  सालों  में  एक  बार  भी  यंह  नहीं  देखा  कि  सरकार  ने  विश्वास  के  साथ  कहीं

 जाकर  कुछ  कहा  हो  ग्र  इस  सदन  में  बे  था  Shs  दूसरे  साथी  उस  बात  बदलवा  सकें  हों  ।

 जब  यह  बात  है  तो  कयों  न  हिन्दुस्तान  का  मंत्री  जब  जाये  तो  देश  बारे  में  विश्वास  क  साथ

 बात  कर  क्यों  वह  झिझके  झर  इसमें  देश  के  साथ  क्या  गद्दारी  है  यह-बात  मेरी  में  नहीं

 आती  ।  ऐसी  बात  है  नहीं  कि  यहां  पर  भी  पाकिस्तान  की  तरह  लोगों  को  भ्र पनी  राय  ज़ाहिर

 करने  का  मौका  न  दिया  गया  हो  ।  हिन्दुस्तान  के  आजाद  होने  के  बाद  सब  दलों  को  दो  दफ़ा

 इस  बात  का  मौका  दिया  गया  कि  बे  सही  या  ग़लत  तौर  पर  लोगों  को  बहका  कर  ७५  साथ लें
 लेकिन  दोनों  दफ़ा  दूसरें  दल

 हिन्दुस्तान
 के  लोगों  को  अपने  साथ  नहीं  ले  जा  सके  कौर  हिन्दुस्तान

 के  लोगों  ने  दोनों  दफ़ा  इस  सरकार  पर  कौर  कांग्रेस  पार्टी  पर  श्रपना  विश्वास  प्रकट  किया  ।  तो

 जब  कांग्रेस  पार्टी  वे  नुमाइंदे  दूसरे  देशों  में  बात  चीत  करने  त  लिए  इस  देश  के  प्रतिनिधि  की  हू  सियत

 से
 तो

 क्यों
 न  उन  के

 दिल  में  ब्रिववास  हो  ।  लोगों  ने  उन  पर  अपना  विश्वास  प्रकट  किया  है  ।

 जो  इस
 पर  शक़  जाहिर  करते  वे  तो  अपने  ख्याल  के  मुताबिक बात  करते  हम  ने  देखा है  कि

 १९४७  में  हमारे  जो  साथी  उधर  बैठे  उन  में  से  चन्द  ही  भाई  जिन  को  दोबारा  यहां  बैठने

 का
 मौका  मिला  जिस  तरह

 उन  लोगों
 के  दिलों  में

 ग्र विश्वास  वैसे ही  वे  दूसरों  के  दिलों
 में  भी

 पैदा  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  लोगों  ने  जिन  को  अपना  विश्वास  दिया  शुभ्रा  वह

 अविश्वास
 के  साथ  कैसे  बात

 कर
 सकता  है  ?

 वह  तो  विश्वास  के  साथ  ही  बात  करेंगे  |  इन  शब्दों  के

 साथ  में  इस  विधेयक  का  पुरा
 समर्थन

 करता  हुं  ।

 श्री  स०  चे  जेन  माननीय  डिप्टी  में इस  बिल  की  हिमायत

 करने  के  लिए  खड़ा  gat हूं  भ्र ौर  दिल  से  इस  की  हिमायत  करता  हूं  ।

 थी  दी०  शर्मा  :  शर  दिमाग  से  ?
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 विशेषाधिकार  )  विधेयक

 श्री  qo  चं०  मेरे
 बुजुर्ग  शर्मा  साहब  का

 कहना  है  कि
 में  दिमाग़  से

 भी  इस  की  हिमायत

 करू  इस  लिए  उनकी  तसल्ली  के  लिए  मं  कहना  चाहता  हूं  कि  में  दिल  ate  दिमाग़  दोनों  से  इस

 की  ताईद  करने  के  लिए  खड़ा हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  तसल्ली  श्राप  कहां  तक  करेंगे  ?  दिल  कौर  दिमाग़  के  बाद

 ae  जिस्म  के  किसी  ate  हिस्से  का  नाम  ले  wa  जिगर  से  ।

 श्री  स्तर  चं०  जसा  मौका  तर्स  देख  लेंगे  ।

 इस  बिल  पर  बहस  करत  हुए  कुछ  माननीय  मेम्बरान  ने  कहा  कि  यह  बिल  इस  पार्लियामेंट

 की  बिटरेयल है  |  उन  मेम्बरान नें  दलील  यह  है  कि यह  बात  सुन  कर  मुझे  हैरानी  हुई  है  ।

 जो  यह  इन्टरनेशनल  एग्रीमेंट  किया  गया  उस  की  बाबत  पार्लियामेंट  से

 मंजूरी  नहीं  ली  गई  ate  उस  एग्रीमेंट  की  बिना  पर  ही  यह  बिल  ]
 पार्लियामेंट

 में  लाया गया  है  मकान  माननीय  साथी  मिलती  साहब  को  कहना  चाहता हूं  कि  यह  तो  एक  तरह

 से  ज्यादती है  ।  १९५०  में  पचास  कंट्रीस  में  यह  एग्रीमेंट  तीन  बरस  से  ज्यादा

 गुज़र  चुके  हूँ  I.  उस  की  बाबत  माननीय  मेम्बरान  को  नाराज़गी  तो  क्या  वे  इस  अरसे

 साढ़े  तीनਂ  साल में  उस  एप्रीमेंट  को  डीसी-ए-प्रूव  करने  के  लिए  कोई  मशीन  यहां  पर  लाए  ।

 तक  वे  Ast  चुप  खामोश  रहे  ।

 चौ०  रणवीर  fag  :  सोते  रहे  ।

 शी  सू०  चं०  ग्राजजव कि
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 श्राबलिगेशन  को  पुरा  करने  के  लिए  पार्लियामेंट  में  बिल  ara  तो  कहा  जाता  है  कि  यह

 पार्लियामेंट  क  बिटरेयल
 है

 ।  इस  तरह  का  सख्त  दाऊद  इस्तेमाल  करना  किसी  झ्राग्यू मेंट
 की  जगह  नहीं  ले  सकता  है  ale  न  ही  उस  से  उनकी  दलील  का  वज़न

 ही  बढ़ता  है  ।

 इस  सिलसिले  में  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  की  मिसाल  भी  दी  गई  फिर  कहा  गया  कि  जैसे  जहांगीर
 ने  उसको  ज़रा  सा  मौक़ा  दिया  था  ae  वह  बढ़ते  बढ़ते  कहां  तक  पहुंच  वैसे  ही  फिर  हगा  ।

 जैसा  कि  मेरे  दोस्त  ato  रणवीर  सिंह  ने  कहा  यह  दलील  एक  एहसास  कमतरी-दवन्ती रिया  रिटी

 कम्पलैक्स-का  मुज़ाहिरा  करती  कहा  ez  इंडिया  कम्पनी  कौर  कहां  यह  इन्टरनेशनल  एग्रीमेंट  |
 a

 म  अर्ज  करना  चाहता हं  कि  यह  एग्रीमेंट  पचास  कौमों  के  दरमियान  gar  है  कौर  हिन्दुस्तान  भी  उसमें

 एक  फ़रीक़  इसलिए  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  कि  इस  सिलसिले  में  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  की

 मिसाल  कैसे  दी  जाती  है  ।

 go
 चे  फार्मा  :

 श्रीमान्‌  बहुत  बुरे  शब्द  हैं
 ।  इनके

 स्थान  पर  मान नीम  सदस्य  नाकिसਂ  कह  सकते  हें  |

 1  उपाध्यक्ष  मुझे  कोई  आपत्तिजनक  बात  नहीं  दिखाई  दी  ।

 ~
 माननीय  सदस्य  ने  नहीं  कहा  है  बल्कि  कमतरीਂ  कहा  है

 जिसका  अरथ  हीनता  की
 sees  भावना  है

 ।

 मूल  अंग्रेजी
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 sit Ho  चे  में  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी
 की

 दलील  का  हवाला  दे  रहा
 था  ।

 में  अज

 करना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  इन्टरनेशनल  एग्रीमेंट है  कौर  दूसरे  कंट्रीस  की  तरह  हमारा  मुल्क  भी

 उस  फाइनेंशियल  कार्पोरेशन  का  एक  हिस्सेदार  है  कौर  उसने  उसमें  हज़ारों  हिस्से  लिए  तो  फिर

 हमें  यह  क्यों  ख्याल  भ्राता  है  कि  हम  ही  मारे  हमें  कुछ  नहीं  हमारा  नुकसान

 जब कि  पचास  मुल्क  शामिल हो  कर  इस  कार्पोरेशन को  बनाते  इस  तरह  की  दलील  का  मतलब

 सिवाये  इसके  कुछ  नहीं  है  कि  हमें  अपने  ऊपर  विश्वास  नहीं  है  ale  हम  शापने  ऊपर  कदम-विश्वास

 का  इज़हार  करते  हैं  |  इस  के  अलावा  इस  दलील में  कोई  बात  नज़र  नहीं  जाति  है  ।

 मिलती  :  माननीय  सदस्य  फारसी  मिश्रित  हिन्दी  बोल  रह ेहैं  जिसको  समझना  पड़ा

 कठिन है  |  क्या  इसका  यह  wa  है  कि  हम  भी  उड़िया अन्य  भाषाग्रों में बोल में  बोल  सकते  हैं  ।

 कृपया  हम  इस  भाषण  की  अमनदीप  प्रति  दी  जाये  ताकि  हम  इसका  प्रत्युत्तर  दे  सक  |

 गोपाल  जब  उपाध्यक्ष  महोदय  तथा  प्रस्तावक  महिला  इस  भाषा  को  समझ

 तब  माननीय  सदस्य  को  क्या  आपत्ति  हो  सकती  है  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इसमें  कोई  कठिनाई  नदीं  दिखाई  देती  |  यदि  माननीय  सदस्य

 शुद्ध  हिन्दी  नहीं  बोल  सकते  तो  उसमें  संस्कृत  या  फारसी  दाब्द  मिलाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 होनी  चाहिये  ।

 श्री  म०  प्र  में  ता  उर्दू में
 बोल  रहा  जो  कि  कांस्टीच्यूदन  की  एक  रेक्गनाइजुड़  tae

 ह  ।  इस  बिल  के  खिलाफ़  एक  दलील  यह  भी  दी  गई  कि  इस  से  तो  हमारे  देवा  में  सेबोटेज  की  तहरीक

 बढ़  जायंगी  |  में  समझता हूं  कि  इस  इन्टरनेदानल  फ़ाइनेंशियल  कार्पोरेशन  के  गवर्नर  कौर

 मुलाज़मीन  जिस  तरीके  से  दूसरे  देशों  में  काम  पति
 तरीके

 से  वे  हमारे  देश  में
 भी  काम

 HUT  |  हमार  देश  के  श्रादमी  भी  इस  कार्पोरेशन  के  डायरेक्टर  रोक  गवर्नर  हो  सकते  हूं  ।  तो  फिर  हमें

 यह  अन् दशा  क्यों  है  कि  दूसरे  देशों  के  जो  श्रादमी  डायरेक्टर  कौर  गवर्नर  वे  हमारे  यहां  सेबोटेज

 करेंगे  शरर  हमार  देश  के  जो  आदमी  डायरेक्टर  भर  गवर्नर  बनेंगे  वे  किसी  देश  में  काम  ग  अ ry  कर  सकेंगे  |

 महू  तो  एक  मुश्तरका  चीज  है  |

 महोदय  :  उनका  मतलब  यह  है  कि  हमारा  प्राप् राम  सेबोटेज  करने  का

 नहीं है  ।

 श्री  स०  न  हम  यह  उम्मीद  करते  हैं  कि  दूसरे  देशों  के  लोग  हमारे  यहां  सेबोटेज
 करें  ।  यह  समझना ग़लत  है  ।  इस  तरह  की  दलील  के  कोई  मायने  नहीं हैं  ।

 झगर  माननीय  मेम्बरान  इस  बिल  के  झाबजेक्ट्स  )  को  ठीक  ढ़ंग  से  पढ़  तो  बरच्छा

 होता  |  कुछ  स्पीसीस
 )  में  हाई  फ़ाइनेंस  की  बात  भी  इंट्रोड्यूस  कर  दी  गई  है  ।

 में
 तो

 हाई  फ़ाइनेंस  जानता  नहीं  मैं  तो  एक  लेमन  की  हैसियत  से  बोलता  में  यह  as
 करना  चाहता  हूं  कि  एक  ग्राबलिगेशन  थी  कौर  इस  बिल  के  ज़रिये  उसको  पुरा  किया  गया  है  ।  दूसरा

 कितने  ही  देशों  में
 इस

 तरह  के  कानून  बन  चुके  हमने  तो
 देरी  कर

 दी
 है

 ।  यह  कानून  पहले
 बन  जाना  चाहिए  था  ।  एक  ऐतराज़  यह  किया  गया  है  कि

 हमारे  देश  के  कपिटलिस्ट्स को

 कर्जा नहीं  मिला  है
 ।

 में  समझता  कि  चूंकि हम  ने  यह  कानून  नहीं  बनाया  हम  पर  जो  झाबलिगेसन
 उसको  एक  कानूनी  शकल  नहीं  दी  इस  लिए  कर्जा  नहीं  मिला  ।  अगर  ऐसा  पहले

 कर  दिया  तो  मिल  सकता  था  ।

 pra  wast  में
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 qo  व्

 सूद
 की

 बात
 भी

 कही  गई  है
 अर

 कहा  गया
 है  कि

 सूद  बहुत  ज्यादा  इस  एग्रीमेंट को
 are  2 ~ )  उनसे

 खुद
 का

 पता
 नहीं  चलता है  ।  लेकिन  में  प्रज्  करना  चाहता  हूं  कि  हम  ही  इस

 कार्पोरेशन  के
 ः

 हिस्सेदार  नहीं हैं  ।  ज्यादा  सूद  दे  कर  भी  हमार  कपिटलिस्ट्स

 )  फ़ायदा  उठाना  चाहते  हैं  तो  as  किस्मत  ।  यह  एक  ग्रन्थि  बात  है  ।  कौर  AAT

 वे  फायदा  नहीं  उठाते  तो  हमारा  देश  उन  ख़तरात  से  बच  जिनकी  तरफ़  माननीय  मेम्बरान

 नें  इशारा  किया है  ।  शर  फिर  aire  किसी  दूसरे  देश के  कै पिंट लिस्ट  इसका  फायदां  उठाते  हैं  ७. अरार

 इतना  अधिक  सूद  देते  हैं  तो  भी  हमको  उसका  डिविडेंड  मिलेगा  उसी  तरह  से  जिस  तरह  से  कि

 दूसरी  कंट्रीस  को  मिलेगा  ।  इस  तरह  हम  कहां  घाट  में  रहेंगे
 ?

 यहां  पर  यह  बहुत  बार  कहा  गया  है  कि  यह  बिल  कांस्टीट्यूशन  को  वायोलेट  करता  है  उसकी

 फलां  फलां  दफा  वे  खिलाफ  जाता  है  ।  में  समझता  हुं  कि  यह  एक  रेसीप्रोकल  ला  है  |  जिस  तरह

 से  दूसरे  हों  ने  इस  किस्म  के  बिल  अपन  यहां  बनाने  उसी  तरह  से  हम  भी  इसको
 अपन  मुल्क

 में  बना  रहे  हें  ।  इसके  कांस्टीट्यूशनल  के  खिलाफ  जाने  का  सवाल  ही  पैदा  नही ंहोता  है  |

 यहा  पर  भी  कहा  गया  है  कि  इस  बिल  को  पास  करने  का  मतलब  यह  है  कि  अपने
 देश

 में  प्राइवेट  कंपिटलिज्म  को  तक़वियत  दे  रहे  हैं  ।  यह  दलील  सुन  कर  मुझे  एक  कहानी  याद  गई

 @  एक  स्टूडेंट  )  था  जो  कि  are  बार  इम्तिहान  में  फेल  हुआ  करता  था  चूंकि  उसे

 नोकिया  न्यूरम  नहीं  od  थी ।  पांच  बार  फेल  होने  के  बाद  उसने  यह  थ्यूरी  याद  कर ली
 पर

 उस  समय  यह  सवाल  नहीं  शीराज़ा  तो  भी  अपन  पर्चे  पर  लिखता  शुरू  किया तो  uIahaat + ने

 कहा  कि  वक्त  खत्म  हो  गया  ।  इसने  जवाब  में  उसने  कहा  कि  मे  तो  wal  बाइ नो मिल  ayer  ही  लिख

 बार  बार  बाप  प्राइवेट  कंपिटलिज्म  को  तकवियत  देने  की  बात  कह  कर  बाइनोमियल रहा हु  |
 ध्यान  की  बात  को  ही  साबित  करते  हैं  चाहे  उनका  ज़िक्रो  या  न  हो  ।

 यह  एक  सिम्पल
 सा

 बिल  है  ।  जो  झ्राब्लीगंशनਂ  हमन  इटरनदानल

 स्यरीमेंट  )
 वे

 तहत  AT  उपर  ली  हें  उनको  हम  पुरा  कर  रहे  में  समझता हूं  कि  इस  श्रागस्ट

 पार्लियामेंट  संसद )  का  यह  कत्तव्य  है  कि  वह  जो  श्राबलीगेंशन  हिन्दुस्तान  तथा  उसकी

 गवनमट ते ने  पन  ऊपर  ली  उसको  पुरा  करे  ।  मुझे  खुशी  है  कि  हमारी  सरकार  यह  बिल  लाई

 शर  म॑ं  इसका  पूरे  ज़ोर  के  साथ  समर्थन  करता  हूँ  ।

 fort  विश्वनाथ  रेड्डी (  राजमपेट पेट  )  :  मुझे  प्राधा
 नहीं  थी  कि  विरोधी  पक्ष  इस  विधेयक  का  इतना

 विरोध  करेंगा  ।  इस  विधेयक  में  उपबंधित  उन्मुक्तियों  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है
 |  यह

 एक  अन्तरराष्ट्रीय  करार  के  अनुसार  लाया  गया  है  जो  कि  पिछले  दो  वर्ष  से  प्रवर्तन  में  है
 ।

 जब  हमने  उस  समय  उस  करार  का  कोई  विरोध  किया  तब  हम  दो  वर्ष  बाद  अब  कसे  उसके

 उपबन्धों का  विरोध  कर  सकते  ष्  कोई  भी  ज़िम्मेवार  areal  ऐसा  नहीं  कर  सकता
 |

 इस  विधेयक  के  ग्रन्थित  ही  जाने  वाली  उन्मुक्तियां  सभी  पक्षों  द्वारा  एक  दूसरे  देशों  के  राष्ट्रीय ों

 को  दी
 हम  अकेले

 ही  ये
 उन्मुक्तियां  नहीं

 जिस जिस  देश  ने  EXE  के  इस
 करार

 पर

 हस्ताक्षर  किये हूँ  वह  अन्य
 हस्ताक्षर  कर्ता  देशों  के  राष्ट्रीय ों  को

 ये  सभी
 उन्मुक्तियां

 देने  के  लिये

 वचनबद्ध  ।
 इसलिये  इनका  कतई  विरोध  नहीं  किया  जा  सकता

 ।
 न  क  की  वि  क  क

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  मुकर्जी  ने  शायद  इसलिये  इस  विधेयक  का  विरोध  किया  है  क्योंकि  वह  ग़ैर  सरकारी  उद्यम

 में  बिल्कुल  विश्वास  नहीं  रखते  जब  कि  इस  करार  का  मुख्य  उद्देश्य  ग़ैर  सरकारी  उद्यम  को  प्रोत्साहन

 देना है  ।  इसके  गिलावा  मेरे कुछ  मित्रों  ने  यह  कहा  है  कि  यह  विदेशो  यूं  जी  के  प्रवेश  का  एक  सत्य

 तरीका है  |  उन्होंने  कहा  है  कि  जब  एक  बार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  का  किसी  उद्योग में  अधिकार

 हो  जायेगा  तब  वह  उसके  ऋण-प्री  किसी  भो  विदेशी  कंपती  के  पास  बेंच  सकता  है  |

 मेरे  मित्रों  की  यह  आशंका  मिथ्या  है  ।  विधेयक  में  स्पष्ट  रूप  से  उपबन्ध  किया  हुमा  है  कि  निगम
 ~  ५  ह

 किसी  हित  को  विदेशों  में  बेचने  से  पहले  राष्ट्रीय  कंपनी  से  में  इनका रीਂ  तक

 राष्ट्रीय  कंपनी  खरीदने  से  इन्कार  नहीं  कर  देगी  तब  तक  उसके  हितों  को  विदेशियों  में  नहीं  बेचा

 जायेगा

 भारतवर्ष  पिछने  दो  वर्षों  से  इस  निगम  का  सदस्य  है  |  मगर  तक  इस  निगम  द्वारा  भारत

 में  तनिक  भी  गूंजी  का  विनियोजन  नहीं  fear  गया  है  ।  सरकार को  इस  बात  की  जांच  करके

 सभा  को  बताना  चाहिये  कि  इसका  क्या  कारण है  ।  जब  निगम  ने  भारत में  पूंजी  का  कोई  विनियोजन

 नहीं  किया  तब  उसका  सदस्य  बनने  में  क्या  लाभ  है  ?

 इस  निगम  के  पदाधिकारी अधिकतर  दो  देशों  के  राष्ट्रीय ही  हूँ  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता

 कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  श्रन्तर्राष्ट्रीय  निगम  के  कर्मचारी  अरन्य  देशों  से  क्यों  नहीं  नियुक्त  किये  जाते  हूँ
 ?

 इस  निगम  में  एक  भी  भारतीय  कर्मचारी  नहीं  है  ।  मुन्ने  तराशा  है  कि  भारत  सरकार  इस  संबंध  में  उचित

 कार्यवाही  करने  की  कोशिश  करेगी  ।

 यह  निगम  गैर-सरकारी  उद्योग  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिये  बनाया  गया  है  ।  यह  निगम

 उद्योगों  में  स्थायी  जी  नहीं  लगाता  ।  यह  केवल  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  ऋण  देता  है  प्रौर

 जब  कोई  उद्योग  पैरों  पर  खड़ा  हो  जाता  है  तब  यह  रुपया  वापस  ले  लेता  है  कौर  उसको

 भ्रमण  लोगों  में  लगा  देता  है
 ।

 इसके  सामने  लाभ  का  इतना  उद्देश्य  नहीं  है  जितना  कि  ऊपर  सरकारी

 उद्योगों को  प्रोत्साहन  देने  का  ।.  इसके  सामने  लाभ  का  उद्देश्य  कभी  मुख्य  उद्देश्य  नहीं  रहा  है
 ।

 यह  निगम  किसी  उद्योग  में  अधिकतम  Yoo,000  डालर  न्यूनतम  १००,०००

 डालर
 लगा  सकता  है

 ।
 इसका  यह  प्रथ  डे  fH  केवल  वही  उद्योग  इससे  लाभ  उठा  सकते  हैं

 जिनकी  गूंजी  की  झावक्यकताएं  २०  लाख  तथा  १  करोड़  रुपये  के

 भ्रन्तर्गंत
 हैं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं

 आता  कि  इतनी  छोटी  सी  रकम  देने  के  लिये  इतने  बड़े  अन्तर्राष्ट्रीय  निगम  बनाने  की  क्या  जरूरत

 इससे  कहीं  बड़े  बड़े  ऋण  तो  हमारे  देश  का  श्रौद्यागिक  वित्त  निगम  ही  दे  देता  है  ।  इस

 लिये  मैँ  निवेदन  करता  हूं  कि  सरकार  को  इस  निगम  को  अधिकतम  विनियोजन  सीमा  को  हटाने  के

 लिए  wae  करना  चाहिये  क्यों  के  at  के  युग  में  कोई  भी  बड़ा  उद्योग  १०  अथवा  २०  करोड़

 रुपये  की  कम  पूंजी  से  नहीं  शुरु  किया  जा  सकता  ।

 इस  विधेयक के  खंड
 ३

 के
 उपखंड  (१)  में  यह  कहा गया है  कि  निगम  द्वारा  बेची  जाने  वाली

 कोई  शुल्क  प्रिया  कर  नहीं  लगाया  जायेगा
 ।

 मुझे  इस  उपखंड  का  श्राश्यय  स्पष्ट  नही  हो

 सका
 ।  कया  इसका  यह  तात्पयं  है  कि  उन  पर  उत्पादन  शुल्क  या  बिक्री  कर  नहीं  लगाये  जायेंगे

 मं
 समझता  हूं  मानवीय  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  उचित  प्रकाश  डालने  की  कृपा  करेंगे

 ।

 इसी  प्रकार  मुझे  इस  करार  के  पैरा  ३  की  धारा  ४५  के  बारे  में  एक  सन्देह  है  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हं  कि  क्या  हमने  ग्रन्थ  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  बाहर  रुपया  भेजने  के  बारे  में  जो  प्रतिबंध  लगाये

 हुए  हैं  वे  प्रतिबंध  इस  निगम  पर  भी  लागू  होंगे  अथवा  नहीं  ?

 216(A)
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 विश्वनाथ

 इस  विधेयक में  यह  कहा  गया  है  कि  जहां  कहीं  भी  निगम  की  कोई  शाखा  होगी  इसकी  सम्पत्ति

 अथवा  कर्मचारियों  को  न्यायिक  विधानों  से  उन्मुक्ति  रहेगी  ।  किन्तु  यदि  निगम  किसी  स्थान  पर

 कोई  शाखा  स्थापित  न  करे  कौर  अपना  काम  किसी  सरकारी  संस्था  द्वारा  राय  तब  क्या  ऐसी  दशा  में

 उस  सरकारी  संस्था  अथवा  उसके  कर्मचारियों  को  भी  यह  उन्मुक्ति  दी  जायेगी
 ।

 में  समझता हूं

 निगम  के  अ्रभिकर्ताश्रों  को  यह  उन्मुक्ति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  मुझे  are  है  कि  मंत्री  महोदय

 तत्सम्बन्धी  धारा  का  सही  उद्देश्य  बताने  की  कपा  करेंगे |

 श्री  बाला  साहब  पाटिल  यह  कहा  गया  है  कि  हम  इस  स्तर  पर  विधेयक  की

 आलोचना  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  सरकार  राज  से  बहुत  पहले  श्रन्तर्राष्ट्रीय  करार
 पर

 हस्ताक्षर

 कर  चूकी है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  संसद्‌  के  प्रत्येक  सदस्य  को  उस  करार  का  तीन  वर्ष
 से  पता  है  ।

 किन्तु  मेरा  भ्र तु भव  यह  है  कि  जब  यह  बिल  पहली  बार  पुल  किया  गया  था  उस  समय
 भी

 इस

 करार  का  किसी  को  नहीं  पता  था  ।  जब  सभा  के  एक  सदस्य  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  कि  विधेयक  के

 साथ  वह  करार  भी  परिचालित  किया  जाना  चाहिये  तब  यह  काम  किया  गया
 ।

 इस  सम्बन्ध में

 पुस्तकालय  मे  भी  बहुत  कम  सुचना  उपलब्ध  है  ।  वहां  पर  केवल  तीन  पुस्तक  हैं  ।  उनमें से  हमें  इसਂ

 निगम  के  बारे  में  आवश्यक  तथा  पुरी  सुचना  नहीं  मिल  सकती  ।  इसलिये  में
 मंत्री  महोदय से  प्रार्थना

 करूंगा
 कि

 वह  सब
 से

 पहले  इस  निगम  के  बारे  में  हमें  पुरी  पुरी  जानकारी  उपलब्ध  कराने  का  प्रयत्न
 करें  ताक़ि  हम  इसके  बारे  में  ठीक  निष्कर्षों  पर  पहुंच  सकें  ।

 सरकार ने  इस  करार  पर  १९५६  में  हस्ताक्षर किये  थे  ।  प्रौर  वह  इस  करार  की  ATT

 १०  के  अनुसार  उसके  उपबन्धों  को  पुरा  करने  के  लिये  यह  विधेयक  ला  रही है
 ।  किन्तु इस  विधेयक

 का  खंड २  इस  करार  की  शर्तों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  रहा  है  ।  जब  कि  मूल  करार  की  धारा  १०  के

 अझंनतुसाः च्च्  सरकार  को  निगम
 को  दी

 गई  उन्मुक्तियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  अधिकार  नहीं  ॥

 इस  लिये  भ्रमर  श्राप  उस  करार  को  पुरा  निभाना  चाहते  हैं  तो  श्राप  को  इस  विधेयक  का  खंड  ३

 को  निकाल  देना  चाहिये  ।  यह  खण्ड  मूल  करार  की  दृष्टि  से  शक्ति  परस्तार  है  ।

 यह  निगम गैर  सरकारी  उद्यम  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  बनाया  गया  है  ।  यह  निगम

 किस  प्रकार  से  यह  उद्देश्य  पुरा  करना  चाहता  है  ?  निगम यह  चाहता  है  कि  इसके  लिये  उस  पर  कोई

 कर  शादी  लगाया  जाये  उसको  प्रत्येक  प्रकार  की  उन्मुक्तियां  तथा  विशेषाधिकार  दिये  जायें  |

 में  समझता हूं  किसी  भी  देश  में ऐसे
 निगम

 को  इस  प्रकार  की  उन्मुक्तियां व  विशेषाधिकार  देने  का

 कोई  विधान नहीं  है  ।  इस  निगम  में  तथा  किसी  गर  सरकारी  व्यापारी  में  कोई  अन्तर  नहीं  ।

 इसलिये  में  इस  बात  से  कतई  सहमत  नहीं  हो  सकता  कि  इस  निगम  के  साथ  ऐसा  विशेष  व्यवहार

 किया  जाये  ।  हम  इस  निगम  के  कर्मचारियों  को  कभी  भी  राजदूतों  के  से  विशेषाधिकार  व  उन्मुक्तियां

 नहीं दे  सकते  |  किसी  व्यावसायिक  कम्पनी  या  संस्था  को  ये  अधिकार  कैसे  दिये  जा  सकते  हैं  ?  में

 समझता  सरकार  को  ऐसा  करार  करने  से  पहले  ही  इस  सभा  का  विश्वास  प्राप्त  करना  चाहिये  था  |

 अ्रथवा  इस  करार  को
 संसद  के  अ्रतुसमर्थन  के  लिय  यहां  रखना  चाहिये  था  ।  सरकार  ने  इनमें  से  कोई

 भी  काम  न  करके  इस  सभा  के  अधिकारों  का  उल्लंघन  किया है
 ।

 यद्यपि  इस  करार  पर  ५५  राष्ट्रों  के  हस्ताक्षर  हूं  तथापि  इस  में  कोई  भी  समाजवादी  देश  नहीं

 सम्मिलित है  ।  यदि  हमारा  देश  तटस्थता  की  नीति  झ्र पना ना  चाहता  है  तो  उसे  इस  पर  हस्ताक्षर

 करन  से  पहले  यह  देखना  चाहिये  था  कि  क्या  यह  करार
 सुनील  Weaqeeary

 क्या यह  किसी

 अंग्रेजी  में
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 अथवा  गुट  तक  तो  नहीं  सीमित  है
 ?

 इस  निगम  में  बहुमत  द्वारा  निश्चय  किये  जाने की

 व्यवस्था की  गई  है  |  मगर  इसके  सभी  संचालक  व  किन  देशों  के  व्यक्ति  होंगे  ।  हमें  पहले  ही

 सुरक्षा  परिषद्‌  तथा  राष्ट्रमण्डल  में  काफी  भ्रनुभव  हो  चुका  है  कि  इस  बहुमत  का  वास्तविक  ws

 क्या है  ।

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  में  कहूंगा  कि  इस  सभा  को  यह  विधेयक  कभी  नहीं  पारित  करना

 चाहिये  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  arta
 :

 में  केवल  एक  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं  ।  संविधान  के

 अ्रतु च्छंद  १४  के  भ्र तु सार  यदि  किसी  विज  या  व्यापार  का  कार्य  सरकार  के  हाथों  में  हो

 तथा  सरकार  का  उस  पर  एकाधिकार  हो  तब  भारत  का  कोई  भी  नागरिक  वह  विज

 या  व्यापार नहीं  कर  सकता  |  किन्तु  इस  विधेयक की  धारा  १  की  श्रतुसुची से  यह  विदित  होता  है

 कि  यह  निगम  सरकारी  एकाधिकार  नियन्त्रण  में  चल  रहे  वर्णी जों  अथवा  व्यापारों

 मे  भी  हस्तक्षेप कर  सकेगा  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  निगम  को  इस  दिशा  में  भारत

 के  नागरिकों  से  भी  afr  अधिकार  होंगे
 ?

 तथा  क्या  वह  सरकारी  एकाधिकार  के  मुकाबले  में

 काम  कर  सकेगा ?

 गोपाल  रेड्डी  :
 प्रैंक  माननीय  सदस्यों ने  अ्रपनी  अ्र्थेशास्त्रीय  विचारधारा  के  श्रतुसार

 उन  उन्मुक्तियों  के  प्रति  संदेह  प्रकट  जो  हम  देने  जा  रहे  हैं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 विधेयक  को  पूर्ण  समर्थन  प्रदान  किया है  ।

 श्री  मिलती  ने  एक  बात  कही  कि  संसद्‌  से  समय-समय  पर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  गराँ  नहीं

 किया  गया  प्रौढ़  संसद्‌  को  प्राचीन  में  रखा  गया  तथा  नथ  से  इस  विधेयक  को  पारित  करने

 मांग  की  जा  रही  है  ।  गत  दो  या  तीन  वर्षों में  विभिन्न  अवस्थाओं में  संसद  को  इस  सम्बन्ध  में

 बताया  जाता  रहा  है  इसके  अतिरिक्त  कार्यकारिणी  सरकार  तभी तक  wet  अधिकारों  के

 प्राधारों  पर  ठीक  प्रकार  कार्य  संचालन  कर  सकती  है  जब  तक  उसे  संसद्‌  का  विश्वास  व  समर्थन

 प्राप्त हो

 कार्यकारिणी  सरकार  थाना  बड़े  महत्वपूर्ण  का्ये--बड़े-बड़े  बड़े-बड़े

 wy  सन्धियाँ  are  कभी  कभी  गोपनीय  सन्धियाँ  भी--करती  है  ।  इन  कार्यों  को  सरकार  संसद्‌  की

 राय  के  बिना  सब  से  पहले  कर  लेती  है  ।  बाद  में  सामान्य  वाद-विवाद  q—aTF  व्यय  या  वैदेशिक

 ara  वाद-विवाद  में  इन  बातों  को  सभा  के  समक्ष  रखा  जाता  है  सभा  की  सम् पुष्टि  प्राप्त  की

 जाती है  ।  पर  यह  कहना
 कि

 इन  विदेशी  संस्थानों  के  साथ  करार  या  समझौता  करने  के  पूर्व  संसद

 की  राय  ले  ली  जानी  एक  ऐसी  बात  है  जिसे  कोई  भी  लोकतंत्रात्मक संसद्‌  नहीं  स्वीकार

 कर  सकती  |  सरकार
 पर

 विश्वास  किया  जाना  rae  है  ।  सरकार  को  संसद्‌  का  विश्वास

 प्राप्त  है  या  नहीं  यह  तो  एक  ऐसी  बात  है  जिसका  fora  समय-समय  पर  किया  जा  सकता  है  |

 यदि  माननीय  सदस्य  का  विचार  है  कि  सरकार  ने  कोई  बहुत  गलत  काम  किया  है  तो

 सरकार  की  निन्दा  करने  या  सरकार  को  पदच्युत  करने  के  साधन  खुले  हुए  हैं  ।  पर  यह  कहना  कि

 सरकार  जो  भी  काम  करती  है--चाहे  छोटा  काम  हो  या  चाहे  राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हो  या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 क्षेत्र  saat  लिये  उसे  पहले  संसद्‌  के  सामने  aa  सरकार  के  लिये  बहुत  कठिन  काम

 है  प्र  संभवतः  सरकार  एसा  कर  भी  नहीं  सकती  ।

 मूल  संप्रति  में
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 करारोपण  के  सम्बन्ध  में  में  को  बताना  चाहता  हूं  ज्यों ही  इस
 सभा  में  विधेयक

 प्रस्थापित होता  त्यों  ही  वह  लागू  हो  जाता  है  चाहे  से  द्वारा  उसकी  सम् पुष्टि  में  ६  या
 ८  सप्ताह

 का  समय  लग  जाये  |

 यह  कहना  गलत  है  कि  संसद  को  श्रंगार  में  रखा  गया  ।  में  श्राप  को  बताऊंगा  कि

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  कार्यवाही  होती  रही  है  PEXy  में  सभी  देशों  ने

 जिसमें  भारत  भी  सम्मिलित  इस  निगम  के  संविधान  को  स्वीकार  किया  ।  भारत  भी  उपस्थित

 था  शर  उसन  भी  इसे  स्वीकार  किया  |  विश्व  बैंक  के  सदस्यों को  छट  है  कि  वे  यदि  चाहे ंतो
 इस

 निगम  के  सदस्य  हो  सकते  हैँ  ।  पर  जो  देश  विश्व  बैंक  के  सदस्यਂ  नहीं  हैं  वे  इस
 निगम

 के
 सदस्य

 नहीं  हो  सकते
 ।  चीन  जो

 विश्व
 बैक

 का  सदस्य  कभी  इस  निगम  का  सदस्य
 नहीं  हूं  अतः

 इस  निगम  के  सम्बन्ध  में  श्री  महती  का  यह  कथन  गलत  है  कि  चीन  इस  संस्था  में  भारत  से

 alan  aa  पूजी  के  साथ  सदस्य  है  :

 मई  2eyN A में  हमार  मंत्रिमंडल  ने  निर्णय  किया  कि  भारत  इस  निगम  का  सदस्य

 बनेगा  |  अक्टूबर  2EYUY  में  भारत ने  स्वीकृत  पत्र  पर  हस्ताक्षर  किये  ।  २  १६५६  को

 राष्ट्रपति ने  सम्पुष्टि  feat  पर  हस्ताक्षर  bad fry  कौर  भारत  ने  भ्रमित  PEXE  में  संसद  की

 अ्रनुमति  से  ४४  ३१  लाख  डालर  इस  संस्था  को  दिया  ।

 श्री  सहमति :  क्या  राय  व्यय  में  इसकी  व्यवस्था  की  गयी  थी

 डा०  गोपाल  रेडडी  जी  यह  राशि  मांग  का  एक  भाग  थी  कौर  श्रमिलेख
 को  संसद्‌  के

 सामने  रखा  गया  था  ।  संसद  ने  eat  orate  दी  थी  तब  राशि  का  भुगतान  किया  गया
 था  ।

 इस  अवस्था  में  श्राप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  संसद  को  श्रंगार  में  रखा  गया  कौर  संसद्‌  को

 बताये  बिना  सरकार  यह  काम  करती  रही  |

 दत  निगम  को  CS" 32 ३१  लाख  डालर  की  राशि  देने  के  बाद  ga  प्रश्न  यह  है  कि  क्या

 हग  ये  उन्मुक्तियां  देंगे  अथवा  नहीं
 ?  हम  ने  यह  राशि  २  वर्ष  पुर्व दी  थी  कौर  चूंकि  यह  राशि

 अमरीका  में  पड़ी है  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  यह  पति  अमरीका की  हो  गई  है  ।

 यह  राशि  4X  देशों  के  निगम  की  है  प्रारम्भ  में  लगभग  ३०  देशों  ने  इसके  संशोधन  को  स्वीकार

 किया था  पर  इस
 समय  ५५

 देवा  इसके  सदस्य हू  |
 ३०

 लाख  डालर
 प्रश

 पूंजी  के  रूप  में
 जा

 चुके हैं  प्रौढ़  हो  सकता  है  कि  यह  रकम  बढ़ा  कर  १०००  डालर  कर  दी  जाये  ।  में  यह

 गलत  डमी  दूर  कर  देना  चाहता  हु ंकि  हम  किसी  विदेशी  अभिकरण  या  किसी  विदेशी  निगम  को

 जो  भारत  में  काम  कुछ  उन्मुक्तियां  दे  रहे  हैं  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  यह  तो  ५५  राज्यों की

 सम्पत्ति  है  ।  इस  में  शक  नहीं  कि  श्रमिक  भरी  फ्रांस  श्र  अरन्य  देश  भी  इस  निगम  के  सदस्य

 बन  गये  हैं  1  हमें यह  नहीं  सोचना  चाहिये  कि  हम  किसी  विदेशी  निगम  को  कुछ  दे  रहे  हैं
 ।  यह

 हमारा  निगम  है  ।  कल  यदि  इसਂ  निगम  को  लाभ  होगा  तो  हमें  भी  लाभ  मिलेगा  ।  यदि  निगम को

 घाटा  होगा  तो  साझेदार  के  रूप  में  हमें  भी  घाटा  होगा  ।  अतः  हम  किसी विदेशी  संस्था  के  लिए

 कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  हम  अपने  देश  के  लाभ  के  लिये  कर  रहे  हैं  कौर  यदि  इससे  लाभ  होगा
 तो

 हर
 साझेदार  को  लाभ  मिलेगा

 faa  अंग्रेजी  में



 ४०६५ २४  2&ys  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  उन्मुक्तियां  ate

 विधेयक

 हमें  सब  से  पहले  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  यह  कोई  विदेशी  संस्था  नहीं  है  ।  यह  हमारी

 अपनी  ही  संस्था  है  ।  अमरीका  कौर  फ्रांस  के  बाद  चौथे  नम्बर  पर  सब  से  अधिक  हमारे  वंश

 इस  संस्था में  हैं  ।  यदि  यह  संस्था  सभी  विकसित  व  श्रद्धा  विकसित  देशों  में  फल  जायेगी
 तो  यह

 बहुत  लाभ  कमायेगी  ।

 यह  निगम  गैर-सरकारी  उपक्रम  को  सहायता  देने  के  लिये है  विश्व  बैंक  सरकार

 सरकारी  संस्थानों  को  ऋण  देता  है  पर  यह  निगम  गर-सरकारी  उपक्रमों  को  सरकारी  प्रतिभूति  के

 बिना  सहायता  करेगी  ।  विश्व  बैंक  तो  सरकारी  प्रतिभूति  के  बाद  ऋण  देती  है  ।  इस  निगम  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  की  स्थिति  गौड़  है  ।  यदि  सरकार  मना  करेगी  कि  श्रमिक  संस्था  को  ऋण  न  दिया

 जाये  तो  निगम  उसे  ऋण  नहीं  देगा  ।  स्थिति  यह  है  कि  कोई  भी  संस्था  ऋण  प्राप्त  करने  की  बातचीत

 निगम  से  कर  सकती  है  तब  तक  सरकार  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  ।  पर  ऋण  प्राप्त तभी  होगा

 जब  सरकार  उसका  प्रनमोदर च्  कर  देगी  ।  वेसे  सरकार  को  पीछे  डाल  कर  कोई  भी  ऋण  नहीं  लिया

 जा  सकता  पर  सरकार  को  कोई  प्रतिभूति  नहीं  लेनी  पड़ती  ।

 श्री  मुकर्जी  ने  इस  संस्था  के  स्थापित  किये  जाने  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  मदद  देने  की  बात

 पर  आपत्ति  की  ।  ठीक  हो  सकता  है  श्राप  को  यह  बात  पसन्द  न  हो  पर  हम  ने  मिली  जुली

 व्यवस्था  को  स्वीकार  किया  है  हम  चाहते  हें  कि  दूसरी  योजना  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 करोड़  व्यय  करें  हम  उसे  विदेशी  विनिमय  की  सहायता  भी  दे  रहे  हें  ।  यह  कहने का  कोई

 ay  नहीं  कि  यह  निगम  न  बनें  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  मदद  न  की  जाये  ।  सरकार  की  शभ्रौद्योगिक

 नीति  के  विरुद्ध  हम  कोई  भी  बात  नहीं  होने  देंगे  ।  सरकार  ने  हाथ  में  झ्र घि कार  ले  लिया  है

 कि  वह  ऋण  का  दुरुपयोग  न  होनें  दे  ।  हम  ध्यान  रखेंगे  कि  यह  निगम  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  अच्छी

 तरह  चलने  में  सहायता  देता  है  ।  हम  ने  २  करोड़  रुपये  दिये  हैं  हम  चाहते  हें  कि  ये  उन्मुक्तियां

 दी  जायें  ।  श्री  नरहरि  राव  उस  निगम  के  निदेशक  हैं  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  उस  निगम  के  गवर्नर

 हम  चाहते  हें  कि  जब  वे  अमरीका  या  कनाडा  जायें  तो  उन्हें  ये  उन्मुक्तियां  दी  जायें  ।  भारत में

 जो  अधिकार  प्राप्त  है  वही  उन्हें  विदेश  में  भी  प्राप्त  होना  चाहिए  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  श्री  नरहरि  राव

 को  विदेश  में  प्राय  कर  या  सीमा-शुल्क  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़े  ।  यह  बात तो  ५४  देशों

 के  ऊपर  लागू  होगी  ।  ये  पदाधिकारी  कोई  व्यक्ति  हैं  कल  कोई  भ्र  होंगे  ।  हम  नहीं  चाहते

 कि
 विदेश  में  हमारे  पदाधिकारियों  को  ऐसी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़े  ।  हम  केवल  निगम

 के  साथ  कुछ  रियायत  या  उदारता  नहीं  कर  रहे  हैं  हम  तो  पनपने  पदाधिकारियों  के  साथ  कर  रहे  हैं  |

 यह  निगम  are  में  है  नौ  वहां  प्राय-कर  सम्बन्धी  कुछ  प्रतिबन्ध  हें  ।  इसी  प्रकार  प्राय  देशों  में

 भी  राय  कर  सम्बन्धी  कुछ  प्रतिबन्ध  wer  देशों  में  भी  हैं  ।  भिन्न-भिन्न देशों  में  प्राय-कर  की  दरें

 भिन्न-भिन्न हें  ।  इन  सब  राय-कर  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  दुर  करने  के  लिये  हम  सभी  ५५

 देश  ऊपर  यह  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  हैं  ।  हम  शापने  पदाधिकारियों पर  ये  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाना

 चाहते  |  ५५  देशों  ने  ये  बातें  मंजूर  कर  ली  हें  ।  इतनी  देर  के  बाद  यह  कहना  शोभनीय  नहीं

 है  कि  हम  ये  उन्मुक्तियां नहीं  देंगे  ।  इससे  हमें  भी  लाभ  होगा  जब  हमारे  पदाधिकारी  विदेशों  में

 जायेंग े।

 माननीय
 सदस्यों  को  श्रापत्ति  है

 कि
 हम  बहुत  ज्यादा  सुविधायें  या  रियायतें  दे  रहे  हैं  ।

 निगम  के  करार  में  यह  बात  कही  गयी  है  कि  निगम  का  प्रत्येक  सदस्य  देश  भ्रपनी  सरकार  या  संसद

 से  इसकी  सम्पुष्टि  करवायेगा
 ।

 वेसे  तो  हम  अधिसूचना  निकाल  कर  यह  काम  कर  सकते  थे  पर

 कर  लिया  जाये  ।

 हम  ने  समझा  कि  यह  श्रच्छा  होगा
 कि

 शझ्धिसूचना  निकालने  के  बजाय  संसद्‌  का  भ्रनुमोदन  प्राप्त



 ्

 २४  १९५८ Cols
 अर्य

 reise  वित्त  निगम  (a,  va  ब

 विशेषाधिकार  विधेयक
 क

 गोपाल

 तकी कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  पुछा  कि  भारत  ने  कभी  तक  इस  संस्था  से  कितनी  सहायता

 इस  संस्था  की  प्रारम्भिक  कार्यवाही  PEUY-UE  में  की  गयी  ।  Pex  में  इस  सभा  ने  ऋण  देना

 शुरू  किया  ।  ठीक  है  भारत  में  wal  तक  इस  से  कोई  ऋण  प्राप्त  नहीं  किया  है  ।  विश्व  बंक
 r  भी

 हम  ने
 काफी

 बाद  में  ऋण  लेना  शुरू  किया  था  ।  हम  ४०००  लाख  डालर  का  ऋण  विश्व  बंक
 से

 ले चुके हे  |  इस  संस्था से  ऋण  लेने  के  पुर्व  हमारे  गैर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  सरकार को  इस  बात  पर

 विचार  करना  होगा
 कि

 ब्याज  की  दर  कया  है  व  हमारी  स्थिति  कया  है  गर्त  यह  कहना समय
 से

 qa  है  कि  हम  ने  इस  संस्था  से  कोई  लाभ  नहीं  उठाया  है  ।

 जहां  तक  संशोधन  का  प्रश्न  है  विश्व बैंक  एक  विशेष  बहुमत  से  संशोधन  स्वीकार  करता

 xx
 देश  उसके  सदस्य  g  फिर  ३/५  बहुमत  से  जिनके  पास  ४/५  भाग  फ़र्श  संशोधन  स्वीट

 किये  जाते  हैं  ।  यदि  विहित  ढंग  से  संशोधन  स्वीकृत  हो  जाता है  तो  सरकार उसे  अधिसूचना

 तरा  लाग  कर  सकती है

 निगम  के  पदाधिकारियों  में  कुछ  निर्वाचित  हैं  श्र  कुछ  स्थायी  हैं  ।  भारत  को  भी  कालान्तर

 में  समुचित  स्थान  प्राप्त  होगा  ।  गर्त  यह  शिकायत  करना  ठीक  नहीं  है  कि  भारत  का  कोई  भी

 पदाधिकारी  निगम  में  उच्च  स्थान  पर  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  में  बता  चुका  हूं  कि  अनेक  कार्यवाही  की  जा  चुकी  है  ।  यह  एक  श्रानुष॑गिक  कार्यवाह

 ५५  देश  इस  में  भाग  ले  रहे  गर्त  हमें  भी  अपने  वचनों  के  भ्रनुसार  इस  में  भाग  लेनी

 चाहिये ।  राष्ट्रपति  ने
 भी

 इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  शौर  करार  में  दिये  गये  वचनों
 को

 पूरा
 करने

 लिये  विषयानुसार  कार्यवाही  करने  की  अनुमति  भी  उन्होंने  दे  दी  है  ।  जन्नत  हमें  झपने  वचनों  कों

 पूर्ण
 करने  के  लिये  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  यदि  माननीय  सदस्य  ग्रोवर  कुछ  पूछता  चाहें  तो

 सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  हैं

 क  शक  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  की  स्थापना  तथा  उसके  कार्य  संचालन  के  लियें  al  तक

 उस  निगम  के  उसकी  उन्मुक्तियों  तथा  उसके  विशेषाधिकारों  का  म्बन्घ हैं

 भर  तत्सम्बन्धी  मामलों  के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय  करार  को  कार्यान्वित  करनें  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ै

 प्रत्ताव  स्वीकृत  FAT

 महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार

 ह

 हर  यह  है
 :

 ~
 कि  खण्ड  २  विधेयक  का  रंग  OO

 Oo

 द

 ्
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खण्ड  २  विधेयक तें  जोड  दिया  गया

 खण्ड हे

 जी
 जलकर  )  :

 में  अपना  संशोधन  संख्या  ७  करता ्  मेरा

 संशोधन  उपर  ड  (२)  के  सम्बन्ध  में  है  ।
 खण्ड

 २
 उपखण्ड

 (१)
 के  अनुसार

 सुची तथा सभी तथा  सभी

 उपबन्ध  मुख्य
 2S) fafara  के  नग्न  माने  जायेंगे  और  उसके  अरग  समे

 ५४०७  प्रश्न यह  है

 ी  में मूल
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 विधायक

 कि  क्या  सरकार  को  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  अधिकार  होगा  या  यह  सभा  सरकार  को  ऐसा

 करने  का  अधिकार देगी देगी  ।  वर्तमान  विधेयक  श्रनुच्छंद  २५३  के  हथीन है
 ।

 खण्ड  ३  का  उपखण्ड

 संविधान  के  विरुद्ध  है  क्योंकि  संविधान  के  श्रतुसार  सभा  को  यह  अधिकार  नहीं  है  कि  वहू  किसी

 कार्यकारिणी  संस्था  को  aaa  वैधानिक  झ्र धि कार  प्रत्यायोजित  करे  ।  खण्ड  ३  के  उपखण्ड (२)  में

 कहा  गया  है  कि  सरकार  को  प्रघिसुचन  द्वारा  भ्रनुसूची  में  परिवर्तन  या  संशोधन  करने  का  श्रधघिकार

 होगा  इसका  अथ  यह  है  कि  भ्र धि नियम  को  संशोधित  करने  का  अधिकार  कार्यकारिणी  को  दिया

 जा  रहा  है  ।  सरकार को  तो  विधियों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  नियम  बनाने  का  ही  अ्रघिकार है

 उपखण्ड  २  को  विधेयक  में  रखना  ठीक  नहीं  होगा  |  खण्ड  ३  के  उपखण्ड  (२)  में  मेरे

 संशोधन  के  ware  संशोधन  कर  दिया  जायें  ।

 fait  wo  चे
 मेरा  निवेदन है  कि

 माननीय
 मंत्री  स्वयं  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करें

 कि

 अधिसूचनाओं को  सभा  के  सामने  रखा  जायेगा  यदि  सभा  को  उन  पर  विचार  करने  का  प्रवास  मिले  ।

 गोपाल  'डडों: ्  अधिसूचना  को  सभा  में  प्रस्तुत  करने  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है
 ।

 पर  संशोधन  क्या  हैं  ?

 प्री  alee  वरुवा  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  के  निम्नलिखित जोड़  दिया  जाये
 :

 that  any  notification  so  issued  under  this  section
 shall  be  laid  for  not  less  than  thirty  days  before  each  House
 of  Parliament  as  soon  as  may  be  after  it  is  issued  and  shall

 be  subject  to  such  modifications  as  Parliament  may  make

 during  the  Session  in  which  it  is  so  laid  on  the  Session

 immediately

 इस  धारा  के  भ्रमित  इस  प्रकार  निकाली  गयी  प्रत्येक  निकाले  जाने

 के  ष्  शी  घ्नातिशी  संसद्‌  की  प्रत्येक  सभा  के  सामने  तीस  से  भ्रन्यून  दिनों  तक

 रखी  जायेगा  भर  ऐसे  रूपभेदों  के  झ्र घिन  जो  संसद  उस  सत्र  जिसमें

 सुचना  इस  प्रकार  रखी  गयी  हो  या  उसके  तुरन्त  बाद  वाले  सत्र  करे  1)

 गोपाल  रेडियो  में  संशोधन  स्वीकार  करता हूं
 ।

 में  समझता हूं
 कि  श्री  नलदुर्गकर

 अपने  संशोधन  पर  आ्राग्रह  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 व  शोधन  त  रुपा  ७  सभा  की  ऋतुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह  है  :

 पृष्ठ  2,  पंक्ति
 €

 के  ्  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये  :

 that  any  notification  so  issued  under  this  section
 shall  be  laid  for  not  less  than  thirty  days  before  each
 House  of  Parliament  as  soon  as  may  be  after  it  is  issued
 and  shalt  be  subject  to  such  modifications  as  Parliament
 may  make  during  the  Session  in  which  it  is  so  laid  or  the
 Session  immediately

 इस
 धारा  के  अधीन  इस  प्रकार  निकाली  गयी  प्रत्येक  निकाले  जाने

 के  संसद्‌  की  प्रत्येक  सभा  के  सामने  तीस  से  श्रन्थून  दिनों

 तक  रखी  जायेगी  ऐसे  रूप भेदों  के  अधीन  जो  संसद  उस  सत्र  जिसमें

 अधिसूचना
 इस

 प्रकार  रखी  गयी  हो  या  तुरन्त  बाद  वाले  सत्र  करे  1)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  कमी

 मूल  अंग्रेजी में
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 विशेषाधिकार )  विधायक

 प्रश्न  यह  है

 खण्ड  ३  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ३,  संशोधित  रूप  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ४  बनाने  को

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  है  :

 खण्ड  ४  विधेयक  का  बनें  |

 प्रस्ताव  वक़त  ।

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 अरब  भ्रनुसुची  को  लीजिये  ।  अनुसूची  के

 जितने  भी  संशोधनों
 की  सुचना

 दी  गई
 वे  सभी  नियमबाह्म  क्योंकि  वह  अनुसूची  विधेयक

 को
 करार  के  अनुकूल  बनाने  के  लिये

 ही  है
 ।

 इसलिये  हम  विधेयक  ate  उस  की  को
 लग-श्री

 नहीं  कर  सकते
 |

 सभा  विधेयक
 को  स्वीकृत कर  सकती  लेकिन  उस  में  रूपभेद  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  उसे  ५४५  देशों  ने

 भी  उसी  रूप  में  स्वीकार  किया  है  ।

 श्री  dite  भरुचा  में  श्राप  के  विनिमय  से  सहमत  हूं  ।  फिर  में  श्रतुसुची के  सम्बन्ध

 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  |

 माननीय  मंत्री  ने  ait  तक  मेरे  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  यदि  हम  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 वित्त  निगम  को  निजी  उद्यमों  में  विनियोजन  करने  की  दावत  देते  तो  नौवहन  की  तरह  के

 भ्रमण-निजी  उद्योगों  का  क्या  होगा  ।  हम  ने  नौवहन  के  लिये  तय  कर  दिया  है  कि  उस  में  २५  प्रतिशत

 से  अधिक  विदेशी  पु  जी  नहीं  लग  सकेगी  ।  अब  यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  उस  में  भी  विनियोजन

 करना  तो  क्या  इस  सीमा  का  शअ्रतिक्रमण  होनें  दिया  जायेगा
 ?

 गोपाल  सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  निगम  ऐसे  उद्योगों  में  विनियोजन  नहीं

 करेगा  |

 श्री  नादिर  भरुचा  :  लेकिन  इस  विधेयक  में  तो  ऐसी  कोई  भी  व्यवस्था  नहीं की  गई  है
 ।

 मुझे  दूसरी  भ्रांति  यह  है
 कि  इस  अनुसूची  में  निगम  द्वारा  जारी  की  गई  प्रत्याभूतियों  को

 करारोपण से  छट  दी  गई  लेकिन  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  कि  यदि  किसी  भारतीय  ने  निगम  की

 प्रत्याभूतियों से  कोई  लाभांश  कमाया
 तो

 उसे  करारोपण  से  विमुक्ति  दी  या  नहीं
 ।

 इस  की

 धारा
 €  की

 शब्दावली  इस  ढ़ंग  की  क्यों  रखी  गई  है
 कि

 जैसे  निगम  की  "TE searafaat  रखनें  वाले

 भारतीय  नागरिक  भी  करों  से  विमुक्त  रहेंगे
 ?

 हम  ने  इस  निगम  के  चन्दे  के  रूप  में  दो  करोड़  रुपये  से  कुछ  अधिक  दिये  लेकिन यह  निगम

 किसी  भी  एक  उद्योग  को  २५  लाख  रुपयों  से  अधिक  नहीं  दे  सकता  ।  इसीलिये  में  कहता  हूं  कि

 हमारे  उद्योगों  को  इस  निगम  से  कोई  खास  फायदा  नहीं  हो  सकता  |

 मल  wars  में
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 विशेषाधिकार  विधेयक

 माननीय  मंत्री  ने  मेरे  इस  प्रश्न  का  भी  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  कया  सरकार  निगम  के  करार

 की  शर्तों  में  रूप  भेद  कराना  या  उस  में  कम  से  कम  एक  ऐसा  परन्तुक  जोड़ना  वांछनीय  नहीं  समझती

 कि  झ्रापातकाल  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  सरकार  निगम  के  प्र भि लेखागार  की  जांच  पड़ताल  भी

 करा  सकती  है  ?  सरकार  के  पास  ऐसी  शक्ति  रहनी  चाहिये  ।

 इस  के  विपरीत  धारा  ४  में  कहां  गया  है  कि  निगम  का  अभिलेखागार  श्रनुल्लंघनीय

 यह  बड़ी  खतरनाक  व्यवस्था  है  ।  इस  विधेयक  में  बड़े  खतरनाक  क्रिया  रियायतें  दी  गई

 जिन  का  पुरा  पूरा  अरथ  अभी  माननीय  मंत्री  नहीं  समझ  पाये  हैं
 ।

 ठाकुर  दास  भागने  :
 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १६  के  भ्रन्तगंत  भारत  के  सभी  नागरिकों

 को  व्यापार  या  कारबार  करने  काਂ  अधिकार  दिया  गया  है  ।  लेकिन

 खण्ड  ६  के  हम  ने  नौवहन
 प्रौर

 प्रतिरक्षा  शस्त्रों  जसे  कुछ  व्यापार  या  .  उद्योग  राज्यों  अथवा

 राज्य  द्वारा  नियंत्रित  निगमों  के  लिये
 भी

 सुरक्षित  रखे  हैं  ।  इस  का  भ्र  है  कि  अनुच्छेद  १९  के  भ्रन्तर्गत

 नागरिकों  को  दिये  गये  अधिकार  परमाधिकार  नहीं  हैं  ।

 सरकार  ने  इस  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  को  इस  से  भी  बड़ी  शक्ति  दी  है  कि  ag  उन

 उद्यमों  में  भी  राशि  विनियोजित  कर  सकता  है  जिन  में  पहले  से  सरकारी  हित  भी  मौजूद  हों  ।  यानी

 सरकार  चाहने
 पर  भी

 निगम  को  विनियोजन  करने  से  नहीं  रोक  सकती
 ।

 वैसे  धारा  ३  में  यह  भी

 व्यवस्था  है  कि  यदि  सदस्य  देश  किसी  उद्यम  में  निगम  को  विनियोजन  नहीं  करने  देना  तो
 निगम उस  में  विनियोजित नहीं  करेगा  ।

 साथ  करार  में  यह
 भी

 व्यवस्था  मौजूद  है  कि  इन  सभी  मामलों
 का

 निर्णय  बहुमत  ala

 किया  जायेगा  ।  मान  लीजिये  कि  सदस्य  देंशों  का  बहुमत  निर्णय  कर  देता  है  कि  किसी  देश  के  उद्योग

 या  नौवहन  में  निगम  को  विनियोजन  करना  ही  चाहिये  ।  इस  प्रकार  तो  निगम  उस  की

 व्यवस्था  में  हस्तक्षेप  भी  कर  सकता  है  ।

 इसी  तरह  धारा
 ४

 यह  व्यवस्था  भी  बहुत  खतरनाक  है  कि  निगम  की  सम्पत्तियों  श्र

 आस्तियों  पौर  उन  को  रखने  वालों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यपालक  या  विधि  सम्बन्धी  कार्यवाही  नहीं  की

 जा  सकेगी
 |

 इस  से  सरकार  शक्तिहीन  बन  जाती  है  ।
 इन  मामलों  में  सरकार  को  ही  अन्तिम  निर्णय

 करने की  शक्ति  रहनी  चाहिये  |  इस  व्यवस्था  के  ग्रनुसार  तो  निगम  की  सम्पत्तियां  या  श्रास्तियां  रखने

 वालों  को  भी  उन्मुक्ति  सरकार  उन  की  तलाशी भी  नहीं  करा  सकती  ।  इतनी  व्यापक

 उन्मुक्ति  तो  राजनयिक  कर्मचारियों  को  भी  नहीं  दी  जाती  ।  उन  की  भी  तलाशी  हो  सकती  है  ।

 मेरा  भ्र तु रोध  यही  है  कि  सरकार  को  प्रगति  कार्यपालक  या  विधि  सम्बन्धी  कार्यवाहियों
 इस

 करार  की  शर्तों  को  हावी  नहीं  होने  देना  चाहिये
 |

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित  निगम  के  कर्मचारी

 घातक  वस्त्रादि  भी
 तो

 छिपा  कर  ला-ले  जा  सकते  पर  हम  उन  की  तलाशी  भी  नहीं  कर  पायेंगे  |

 हमारे  देश  में  सरकार  को  ही  मनचाहा  करने  का  सर्वोपरि  अघिकार  होना  चाहिये  ।  हमारी

 सरकार  को  निगम  से  उस  के  करार  के  श्रन्तनियमों  में  परिवर्तन  करने  के  लिये  कहना  चाहिये  ।  हर

 सदस्य-देश  को  इतना  ही  सर्वोपरि  अधिकार  रहना  चाहिये  माननीय  मंत्री
 को

 ae  इस  प्  से
 करार  के  अ्न्तनियमों  का

 अध्ययन  करना  चाहियें  ।

 मल  प्रंग्रेजी  में



 Sogo  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  उन्मुक्तियां  कौर  २४  १६५८

 विधेयक

 गौपाल  व्यक्तिगत  हैसियत  से  किये  जाने  वाले  कार्यों  को  उन्मुक्ति  नहीं  दी  गई

 वह  तो  गतंव्य  पुरा  करने  के  लिये  किये  जाने  वाले  अधिकत  कार्यों  के  लिये  ही  है  ।

 यह  सही  है  कि  कर्मचारियों  को  कुछ  विशेषाधिकार  भी  लेकिन  व  उन  के  व्यक्तिगत

 हैसियत  से  किये  जाने  वाले  कार्यों  पर  लागू  नहीं  होंगे  ।  उन  के  व्यक्तिगत  कार्यों  पर
 तो  इस  देश  की

 विधि  की  व्यवस्थापें  लागू  रहेंगी  ही  ।

 यह  निगम  ys  देशों  में  कार्य  कर  रहा  है  ।  उन  सभी  की  श्रपने-श्रपने  ढंग  की  सरकारें  हैं  ।  हम

 नहीं  चाहते  कि  सरकारें  निगम  के  सामान्य  प्रकारों  में  हस्तक्षेप  करें  या  बाधा  डालें  |  इसलिये  यह  एक

 प्रकार  का  श्रात्म-त्यागपूर्ण  भ्रध्यादेश  है  |

 हम  ने  ये  रियायतें  wer  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  को  भी  दे  रखी  हैं  ।  भ्र भी  ae  तो  हमें  उन

 से  कोई  नुकसान  नहीं  पहुंचा  है  ।  कोई  नुकसान होने  पर  ही  तो  हम  उन  की  शिकायत  कर  संकते  हैं
 ।

 ये  कोई  नई  या  सामान्य  उन्मुक्तियां  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  है  :

 अनुसूची  विधेयक  का  at  बने  4.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  |

 खण्ड  १,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दियें  गये  ।

 डा०  गोपाल  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  4.0

 महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  |

 fat  ही०  ato  मुकर्जी  :  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  पारित  कराने  के  लिये  जो  तरीका  शझ्रपनायां

 में  उस
 का

 सख्त  विरोध  करता  हूं
 ।

 में  यह  समझने  में  प्र समर्थ  हूं  कि  सरकार  इस  भ्रनुसुची
 झर  निगम  के  करार  के  कुछ  प्रेतों  हमारे  देश  की  विधि  का  sia  बनाने  का  प्रस्ताव  कैसे  रख

 रही  है  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  बड़ी  स्पष्ट  भाषा  में  बताया  है  कि  हमारे  देश  समाजवाद

 की
 दिला  में  प्रगति  झ्र-व्यवस्था  के  विकास  में  यह  विधान  किस  प्रकार  बाधा यें  डालेगा  ।

 हम  इस  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  जैसे  संगठन  की  सहायता  पर  १९४८  में  भी  इतने  निर्भर  क्यों

 बन  रहे  हैं
 ?

 खास  तौर  पर  जब  हम  इतनी  बार  देख  चुके  हें  कि  विश्व  बैंक ने  जिस  भी  देश

 के  सरकारी  क्षेत्र  को  सहायता  दी  उस  के  व्यय  की  प्राथमिकताओं  के  बारे  में  पहले  शर्ते  रख  दी  हे

 विषव  बेक  ने  बोकारों  तापीय  केन्द्र  के  निर्माण  के  लिये  सहायता  तभी
 दी

 जबकि  उस  का  ठेका  अमरीका

 के  कुलीन  निगम
 को

 सौंपा  गया
 ।  निःसन्देह  यह  निगम

 भी  इसी  तरह  हमारी

 झ्शा-व्यवस्था  में  हस्तक्षेप  करेगा  |

 in  ाणातल्‍यएयगयतए।”कशााायाय

 मल  ग्र ग्रेजी  में



 Vow? २४  gays  aa  ट्रीय  वित्त  निगम  उन्मुक्तियां  alt

 विशेषाधिकार )  विधेयक

 इस  संगठन  में  प्रभी  तक  ५४  देश  शामिल  लेकिन  निगम  की  आंखें  कम  विकसित  देशों

 पर  ही  खास  तोर  से  जमी  हुई  हैं  ह  ने  रंभी  तक  लेटिन  अमरीकी  देशों  को  ही  सहायता  दी  है  ।

 निगम  ने  उन  देशों  को  अर्थ-व्यवस्था  में  कुछ  ऐसी  चीजें  पैदा  कर  दी  हैं  कि  वे समाजवादी  विकास  कर  ही

 न  सकें  ।  हम  प्रय  देश  में  समाजवादी  ढांचे  का  निर्माण  करने  के  उद्देश्य  की  घोषणायें  करते

 फिर  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  जेसे  संगठनों  से  भारी  सहायता  की  aa  रखते हैं  ।  हम  निगम

 के  पदाधिकारियों  को  एक  सम्पुर्ण-प्रभुता-सम्पन्न  राष्ट्र  जितनी  शक्तियां  दे  रहे  हैं  ।

 इस  शर्मनाक  विधान  में  कुछ  ऐसी  व्यवस्था यें  हैं  जिन्हें  किसी  भी  हालत  में  संविधि  पुस्तक

 में  स्थान  नहीं  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 राज  सरकार  इसे  अपने  बहुमत  से  पारित  तो  करा  लेकिन

 वह  बाद  में  इस  के  प्रामीत्य  से  अपने  कांग्रेस  दल  के  सहयोगियों  को  भी  पूर्ण  सहमत  नहीं  बना  सकेगी  ।

 हमारा  दल  इस  विधेयक  का  सख्त  विरोध  करता  है  ।

 Fo
 च०  शर्मा  की  बात  यह  नहीं  है  कि  ऐसा  विधान  पारित  किया  जा  रहा

 aa  की  बात  तो  यह  है  कि  हमारी  जनता  को  भोजन  में  प्रति  दिन  ३२०  कैलोरीज ही  मिल  पाती

 जबकि  दूसरे  गरीब  से  ग़रीब  देशों  में  भी  वहां  की  जनता  को  २,०००  कैलोरीज मिलती  हैं

 दाम  की  बात  तो  यह  है  कि  भारतीय  जनता  के  रहन-सहन  का  स्तर  बहुत  नीचा  है  ।  उस  के  पास  न

 पर्याप्त  खाना  न  कपड़ा  श्र  न  रोजगार  |

 हमें  कभी  केवल  राजनीतिक  स्वतंत्रता  मिली  अभाव  तंगी  स्वतंत्रता  नहीं  मिल  सकी

 इसलिये  यदि  यह  निगम  हमारे  देश  की  जनता  के  रहन-सहन  का  स्तर  ऊंचा  उठाने  देश  का

 करने  सहायता  दे  सकता  तो  में  इस  का  पुरा  समर्थन  करता  हूं  ।  यही  हमारी

 सब  से  बड़ी  प्रा वश्य कता  है  ।

 नी  दास प्पा :  माननीय  झ्रालोचकों ने  यह  बात  बिल्कुल  ही  भुला  दी  है  कि  यह  निगम  एक

 mas  निगम  इसलिये  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  हर  देश  में  इस  निगम  के  श्रन्तनियम

 भिन्न-भिन्न  रहें
 ।

 एक  बार  जब  हम  निगम  के  सदस्य  बन  चुके  तब  फिर  हम  ata  देश  में  उस  के

 झन्तनियमों  से  भिन्न  व्यवस्था यें  कसे  कर  सकते हैं
 ?  संसद्‌  इस  च्  में  ऐसा  कोई  भी  रूपभेद

 नहीं  कर  सकती
 जो

 निगम  के  करार  के  श्रन्तनियमों  से  मेल  न  खाता  हो  ।  पादरी  यह  अवश्य  कर

 सकती  है
 कि

 यदि  इस  निगम  की  कार्यवाही  देश  के  हित  में  न  हो  तो  भ्र पनी  सदस्यता को  तिलांजलि

 दे  दे
 ।  इस  का  सही  तरीका  यही  है  कि  निगम  की  सदस्यता  वापिस  लेने  का  सीघा  प्रस्ताव

 रखा  जाये
 ।

 संसद्‌  को  उस  के  निर्णय  का  पूरा  अधिकार  है  ।

 गोयल  रेडडी  :  श्री  मुकर्जी  ने  बड़े  ही  बुनियादी  सवाल  उठाये हैं  ।  उन  का  सुझाव  शायद

 यह  है  कि  हमें  इन  कुछ  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  की  सदस्यता  त्याग  देनी  चाहिये  ।  हम  यह  सहायता

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  सिलसिले  में  ले  रहे  इसलिये  हम  अरब  श्री  मुकर्जी  की  बात  से  सहमत

 नहीं हो  सकते  ।

 अमरीका  या  रूस  जो  भी  हमें  किसी  से  भी  ऋण  लेने  में  कोई  भय  नहीं  क्योंकि  हम  बड़े

 देशों  को  गुटबाज़ी  के  सिलसिले  में  चलने  वाली  सभी  चाल  बाज़ियों  को  नाकाम  करनें  लायक  काफ़ी

 सुदृढ़ हैं  ।  अपनी  बर्थ-व्यवस्था  के  विकास  के  लियें  हमें  विदेशी  सहायता  तो  लेनी  हीं  पड़ेगी  ।  हमें  इस

 से
 नहीं  डरना  चाहिये

 कि
 हम  किसी  एक  गुट  के  पंजे  में  ar  जायेंगे

 ।
 में  इन  दलीलों  को  ठीक

 नहीं  समझता  |
 —

 भूल  प्रंग्रेजी  में



 २४  24s You  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  )

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ॥

 सभा  में  मतविभाजन पक्ष  में  ११२,  विपक्ष में  २५

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  विधेयक

 पह  काय  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  :  में  प्रस्ताव*  करता  हूं

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  कुछ  शर्तों  का  विनियमन  करने  वाले
 ै

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 यह  जानते  हें  कि  संविधान  बनाये  जाने  से  पहले  भारत  में  सर्वोच्च  न्यायालय  फेडेरल

 न्यायालय था  परन्तु  इस  के  निर्णयों  के  विरुद्ध  प्रिवी  काउन्सिल  में  कपिल  की  जा  सकती  थी

 संविधान  बनाये  जाने  तथा  लाग  हो  जाने  के  ध  उस  के  भ्रनुच्छेद  १२४  में  व्यवस्था रख  दी  गई  थी

 कि  भारत  में  एक  उच्चतम  न्यायालय  होगा
 ।

 श्राप  को  यह  भी  मालूम  है  कि  थ  २  भाग  घ  में

 उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  तथा  अन्य  न्यायाधीशों  को  दिये  जाने  वाले  वेतन  शादी  के

 सम्बन्ध  में
 व्यवस्था

 की  गई  थी  ।  उन  की  निवृत्ति वेतनों  तथा  wea
 मामलों  के

 बारे  में

 अनुच्छेद  १२५  खण्ड  २  में  निम्नलिखित  व्यवस्था  रखी  गई  थी  :

 (2)  प्रत्येक  न्यायाधीश  को  ऐसे  विशेषाधिकारों  are  भत्तों  तथा

 छुट्टी  और  निवृत्ति-वेतन  के  बारे  में  ऐसे  अधिकारों  जैसे  कि  संसद-निर्मित  विधि  के  द्वारा  या  अधीन

 समय  समय  पर  निर्धारित  किये  तथा  जब  तक  इस  प्रकार  निर्धारित  न  तब  तक  ऐसे

 भत्तों  शौर  अधिकारों  जैसेकि  द्वितीय  ग्रनुसुचो  में  उल्लिखित  हक  होगा  वी

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन  हुए

 संविधान  में  यह  व्यवस्था  रखी  गई  थी  |  श्री  इस  को  वर्ष  बीत  चुके  हैं  श्र  पर्याप्त  भ्रनुभव

 हो  चका  है  जिस  के  arene  पर  यह  उचित  समझा  गया  कि  तथा  कुछ  अन्य  सेवा

 की  शर्तों  के  लिये  संसद  द्वारा  निर्मित  एक  विधि  होनी  चाहिये  ।  इसीलिये  सभा  में  एक  विधेयक

 प्रस्तुत किया  गया  है  ।

 इन  तीनों  बातों  के  बारे  में  में  संक्षेप  में  बताना  चाहता  हूं  कि  संविधान  में  इन  की  कया  स्थिति

 है  तथा  अ्रनुसूची  में  परिवर्तन  करने
 की

 आवश्यकता  क्यों  ग्रनुभव  हुई  है
 ?

 यह  बताया  गया  कि  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीश
 को

 चिकित्सा  प्रमाणपत्र  पर
 छः  महीने  की

 श्रघिकतम  छूटी  दी  जा
 सकती

 है  तथा  उस  का  वेतन  भत्ते  १११०  रुपये  प्रति  मास  होंगे
 ।  चिकित्सा  प्रमाणपत्र  के

 रिक्त  भी  उस  को  प्रत्य  कारणों  पर
 छः

 महीने  की  मिल  सकती  है  सनौर  उस  के  वेतन  तथा
 भत्ते

 वही  श्रीधाम  १११०  रुपये  प्रति  मास  रहेंगे  ।  परन्तु  इस  के  भ्र ति रिक्त  अन्य  ऐसी  परिस्थितियां  भी

 लाए  एए  ि िििि्िििििि  ए  एएए  ए  एएए  शिशएएएएएएएिएिििििएएपएएएएएसएएए

 अंग्रेजी में

 से  प्रस्तुत Ww  a राष्ट्रपति  की  सिफारिश



 २४  ae Gs  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  शत  )  Cog?

 विधेयक

 आ  सकती
 हैँ  जब  उन  को  इन  दोनों  श्रेणियों

 के
 अतिरिक्त  अन्य  प्रकार

 की
 छूटी  लेनी  पड़े

 ।
 सुविधा

 के  लिये  यह  असाधारण  छुट्टी  कहलाती  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  द्वारा  ली  जाने  वाली

 असाधारण  छुट्टी  के  लिये  एक  शर्त  रखी  गई  है
 कि

 इस  प्रकार  की  छुट्टी  छः  महीने  से  अधिक  की  नहीं

 भ्र ौर  उस  को  इस  BR  के  लिये  किसी  भी  प्रकार  के  भत्ते  नहीं
 मिलेंगे

 ।

 साथ  ही  साथ  में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों की  सेवा  की

 शर्तों  के  लिये  संसद्‌  ने  Pays  में  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  की  भ्र घि नियम  पारित

 किया
 था  ।  जिस

 से  उच्च  न्यायालय
 के

 न्यायाधीशों  को  कुछ  रियायतें  दी  गई  थीं
 ।  यह  अधिनियम

 अभी  भी  लागू  हैं  ।  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  शभ्रनुंसार  इस  में  परिवर्तन  कर  लिये  हं  ।  अतः
 उच्च

 न्यायालय के  न्यायाधीशों के  लिये  हम  GaN)  में  प्रीमियम  बना  चुके  हें  जिस  में  कुछ  संशो  घन  करने  के

 बारे  में  हम  विचार  कर  रहे  हैं  att  arn  हैकि  इस  विधेयक  के  वह  विधेयक  भी  सभा

 म झ्ायगा । उस म हमन ।  उस  में  हमने  देने  wife  के  बारे  में  एक  सिद्धान्त  बनाया  है  ।  उस  की  सभी  शर्ते

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  शर्तों  से  अच्छी  हैं  ।  हम  ने  उसी  पद्धति  का  भ्रनुकरण  किया  है

 उसी  को  कुछ  छोटे  छोटे  परिवतनों  के  साथ  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों पर  लागू  कर

 दिया  है  ।  पहले  यह  व्यवस्था  थी  कि  छुट्टी  ast  वेतन  पर  दी  जाती  थी  ।  इस  से  उन  को  कोई  रियायत

 नहीं  दी  गई  थो  ।  पहले  जो  उठ  वह  लेते  थे  तथा  जितनी  वह  ले  सकते  थे  उस  का  लेखा रखा  जाता

 अब  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  छुट्टियों  का  हिसाब  रखे  जाने  की  व्यवस्था  कर

 दी  गई  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  उस  की  सेवा  की  की  एक  चौथाई  प्रविधि

 तक  की  छुट्टी  मिलेगी  ।  परन्तु  साथ  ही  साथ  एक  शर्ते  और  रखी  है  कि  कुल  छुट्टी  की  अवधि  तीन  वह

 से  प्रतीक नहीं  होगी  ।  यह  तो  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  छट्टी  जमा  होगी  ।

 पट्टी  लेने  के  बारे  में  भी  कुछ  नियम  बनाये  गये  हें
 ।

 यह  व्यवस्था  रखी  गई  है  कि  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीश  सेवा  की  कुल  प्रविधि  के  चौबीसवें  भाग  तक  की  छुट्टी  पूरे  वेतन  पर  ले  सकते

 में  यह  भी  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जितने  दिन  की  GET  पूरे  वेतन  पर  ली  जाती  है  राधे

 वेतन  पर  उस  से  दुगनी  wat  ली  जा  सकती  है
 ।

 इस  प्रकार  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  शर्तों

 से  हम  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों के  लिए  weal  शर्तें  रख  रहे  हैं  अर्थात  पुरे  वेतन  पर  सेवा

 की  अवधि  की  १/२४  अवधि  की  छुट्टी  पुरे  वेतन  पर  ली  जा  सकती  है
 ।  परन्तु  एक

 समय
 पर

 वेतन  पर  अधिकतम  पांच  महीने
 की

 छुट्टी  ली  जा  सकती  है
 ।

 प्राय  वेतन  पर
 १६  महीने की  छटी

 ली जा  सकती है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  इन  शर्तों  पर  जमा  की  गई  पट्टियों  में  से  छुट्टी  ले  सकते  हं
 ।

 परन्तु  कभी  कभी  ऐसा  भी  होता  है  कि  नियुक्ति  के  थ  जब  न्यायाधीश  की  कोई  नदी  जमा  नहीं

 और  वह  छुट्टी
 पर

 जाना  चाहता  हो  तो  उस  के  लिये  दो  प्रकार  की  छुट्टियों  की  व्यवस्था  रखी  गई  है
 ।

 एक  तो  चिकित्सा  के  लिये  ।  चिकित्सा  की  अवधि  तो  कोई  निश्चित  नहीं  की  गई  है  परन्तु  जो  सिद्धांत

 में  ने  wal  बताये  उन्हीं  के  झ्राधार  पर  अधिकतम  प्रवर्ध  निश्चित  की  गई  है
 ।

 जिस  का  ae  gar  कि  जो

 अधिकतम  में  बता  चुका  हूं  उस  से  किसी  भी  हालत  में  अवधि  नहीं  बढ़ेगी  ।  ऐसा  भी  होता  है
 कि  एक  दो

 अथवा  तीन  वर्षों  के  Tea  न्यायाधीश  की  छुट्टी  जमा
 तो

 होती  नहीं  है  परन्तु  उन
 को

 छटी  की  जरूरत

 होती  है
 ।

 उन  को  छुट्टी  लेने
 की

 अनुमति  तो  दी  गई  परन्तु  कुछ  नियंत्रण  लगा  दियें  गये
 ।

 जैसे
 जो

 छूटी

 जमा  है  उन  से  अधिक  तो  उन  को  छुट्टी  दी  जा  सकती  है  परन्तु  यह  आवश्यक  है  कि  वहू  छुट्टी  के  द

 काम  पर  शर
 ली

 हुई  अपनी  छुट्टी  जमा  करें  ।  इस  प्रकार  वह  छः  महीने की  छुट्टी ले  सकते  हैं

 चिकित्सा  की  छुट्टी  के  लिये  हम  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  वहू  बात  तो  उस  के
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 बस  में  नहीं  होती  है
 ।

 जब  वह  बीमार  है
 तो

 वह  काम  पर  कसे  सकते  परन्तु  यह  स्पष्ट  कर

 दिया  गया  है  कि
 नियमों  के  अधीन

 जो
 श्रघिकतम  छुट्टी  ले  सकते  हैं  उस

 को
 उतनी  ही  लेनी  चाहिये

 ।

 इस  सम्बन्ध में  एक  बात  कौर  याद  रखनी  चाहिये  कि  गतंव्य  पालन  करते  समय

 कोई  दुर्घटना  हो  जाती  है  कौर  उन  के  चोट
 लग

 जाती  है  कौर  उन  को  निर्योग्यता  छट्टी  लेनी  पड़ती

 है
 |  जिस

 प्रकार
 किसी

 व्यतीत  के  मर  जाने  पर  निर्योग्यता  निवृत्ति  उस  के  वारिसों  को  देने
 की

 व्यवस्था  है  उसी  प्रकार  हम  ने  इस  सम्बन्ध  में  भी  नियम  बनाये  हैं  कि  गतंव्य  पालन के  नियोज्य

 होने पर  निवृत्ति  वेतन  तथा  उपदान  शादी  दिये  जायें  ।

 श्राप  यह
 भी

 जानना  चाहेंगे  कि  छुट्टी  पर  गए  न्यायाधीश
 को

 कितनी  धनराशि
 दी

 जायेंगी
 ।

 असाधरण  छूटी पर पर
 जाने  पर

 उसे  कोई  वेतन  नहीं  मिलेगा Teg  जिन  छुट्टियों में  उसको
 राधे

 अथवा  पुर  उसके  लिए  सिद्धान्त  बनाये  गये  हैं  ।  पहले  चिकित्सा  अथवा  अन्य  किसी  भी

 प्रकार
 की  घ््द्ी  पर  जाने  पर  उसको  ११००  रुपये  प्रतिमास दिए  जाते  थे  जो  कि  उचित  नहीं था

 उच्चतम  न्यायाधीश  के इसलिए  इसमें  संशोधन  किया  गया  ।

 छूटी  पर  जाने  पर  छुट्टी  के  पहल  ४४५  दिनों  में  जो
 बतन  छूटी  से  पहले  उसको

 मिलना  था  वहीं  उसको  ga  मिलेगा  |  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  की

 म्रन्तर  केवल  इतना  है  कि  उच्च  न्यायालय के अधिनियम  में  भी  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  है  ।

 न्यायाधीश  को  पुरा  वेतन  केवल  एक  महीने  का  मिलेगा  जब  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  को

 vy  दिनों  का  मिलेगा !.  ४२  दिन  से  अ्रधिक  की  af  पर  पुरे  वेतन  की  छुटी के  लिए  उसको

 २२२०  रुपये  मिलेंगे  |  श्राप  जानते  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  VYooo  रुपये

 मासिक  मिलते  हैं  ।  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश को  ५०००  रुपये  मासिक  मिलते  इस  संबंध

 में  संविधान  की  द्वितीय  अनुसूची  में  व्यवस्था की  गई  है  ।  परन्तु  ठीक  यह  समझा  गयां

 कि
 जब  वह  छुट्टी  पर  जाय  तो  छुट्टी  की  पूरी  अवधि  के  लिए  पूरा  वेतन  उनको

 न
 दिया  जाये  अपितु

 wy  दिन  के  लिए  पुरा  वेतन  दिया  जाये  तथा  जब  तक  पुरे  वेतन  की  द्  की  अवधि  समाप्त
 न  हो  जाये

 तब
 तक  २२२०  रुपये

 प्रति  मास  दिए  जायें  राध
 वेतन  को  छूटी  के  लिए  उनको

 इ  स  राशि
 का

 शअआषा

 १११०  रुपये  दिए  जायें  ।

 छुट्टी  की  सुविधाओं  को  भी  हमने  कुछ  उदार  कर  दिया  है
 |  मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं

 कि

 इनको  उदार  बनाना  क्यों  ठीक  समझा  गया  ।  इसका एक  कारण  यह  था  कि  उनको  भी  वही

 सुविधायें तथा  रियायतें  दी  जानी  थीं  जो  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  की  अघिनियम

 QeY¥ H area Gea के  द्वारा  उच्च  न्यायालय  के न्यायाधीशों  को  दी  थीं  ।  इसके  प्रौढ़  भी  कारण  थे  जैसे  श्राप

 जानते  हैं  कि  संसद  में  चर्चा  के  समय  कई  बार  कहा  गया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  व्याया धी छों  को

 लम्बा  अवकाश दिया  जाता  है  ।  हमने  इस  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश
 से

 विचार  विमर्श  किया  कौर  उसे  यह  बताते  हुए  बड़ी  गाना  होती  है  कि  इस  लम्बे  श्रवकादा  को  बहुत

 कम  कर  दिया  गया  df  बताना  चाहता  हूं  कि  फेडरल  न्यायालय  के  दिनों  से
 अवकाशों

 की
 wats

 कितनी कम  करदी  गई  है  ।  geYo  में  फेडरल  न्यायालय  में  लगभग  चार  महीनों  का  अवकाश

 होता था  ।  परन्तु  Xo  में  उच्चतम  न्यायालय  की  स्थापना  के  उन्होंने  स्वयं  इसको  कम

 करके ३  १/२  महीन  का  कर  दिया  ।  १९५७  में  इसको  ३  महीनें  का
 कर

 दिया  गया  ।.  कब

 मुख्य  न्यायाधीश  इसको  १०  सप्ताह का  करने  को  राजी  हो  गये  हैं
 ।  इस  कारण  से

 भी  yet
 सुविधाघरों

 को  उदार  बनाना  झ्रावस्यक था
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 मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  काम  के  दिन  भी  पर्याप्त  बढ़  गये  इसलिए यह  प्रश्न

 उठता  है  कि  जब  काम  के  दिन  भी  बढ़  गये  हैं  श्र  प्रकार  को  भ्र वधि  भी  कम  हो  गई  तो  कया  हमें

 उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  के  लिए  कुछ  नहीं  करना  चाहिए
 ।  इसोलिए  हमने  ऐसा  किया  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  लिए  यह  सुविधायें  थो  इसलिए  उनको  उच्च

 तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  लिए  समान  बनाने  के  लिए  हमने  यह  प्रविधायें  दीं  ।

 ~

 निवृत्ति  वेतन  के  मामले  में  हमने  वर्तमान  शर्तों  में  कोई  अ्रधिक  अन्तर  नहीं  किया  st

 केवल  हमने  न्यूनतम  निवृत्ति  वेतन  निश्चित  किया  है  ।  एक  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 परन्तु  थोड़े  हो  समय  में  उसकी  प्राय  a4  वर्ष  हो  जाती  है  कौर  वह  सेवा  निवृत्त  हो  जाता  है  तो  यही

 उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीश के  बारे
 प्रदर  उठता है  कि  उसको  कितना  निवृत्ति  अ  तन  दिया  जाये  ।

 में  संसद  ने  यह  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  था  कि  स्थायी  न्यायाधीश  को  नियुक्ति के  पश्चात्‌  चाहे
 उसने

 कुछ
 भी

 दिन  काम  क्यों
 न

 किया  हो  उसको  सेवा नियुक्त  अथवा  बैंच  से  अलग  होने  पर  ६०००  रुपये

 वार्षिक  इस  मामले  में  भी  न्यूनतम  निवृत्ति  वेतन  ७,५००  रुपय  रखें  गये  हूँ  ।  ७५००  रुपये

 के  वार्षिक  निवृत्ति  वेतन  से  अधिक  के  निवृत्ति  वेतन  के  लिए  उसके  काम  के  वर्षों  पर  विचार  किया

 जाता है  |  इस  सम्बन्ध  में  हमन  भ्रनुसुची  बनाई  है  जिसको  तीन  भागों  में  विभाजित  किया  एक

 भाग  में  मुख्य  न्यायाघीश  दूसरे  में  भारतीय  सैनिक  सेवा  के  सदस्य  तथा  तीसरे  में  वह  न्यायाधीश

 जो  भारतीय  ware  सेवा  के  सदस्य  नहीं  हैं  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार  के  कमेंचारीਂ

 प्रत्येक  भाग  के  लिए  हमने  सिद्धान्त  बना  दिए  हैं  जिनके  भ्रन्तगंत  निवृत्ति  वेतन  की  राशि  बढ़ाई

 जायेगी  ।  मुख्य  न्यायाधीश के  लिए  श्रघिकतम  राशि  २६,०००  रुपये  तथा  उच्चतम  न्यायालय

 के अन्य  न्यायाधीशों  के  लिए  अधिकतम  राशि  २००००  रुपये  रखी  है  ।

 अनुसूची  के  विभिन्न  भागों  को  देखने  पर  सभा  को  पता  लगेगा  कि  भारतीय  सैनिक  सेवा  के

 न्यायाधीशों के  सम्बन्ध  में  भी  यह  सिद्धान्त  रखा  गया  है  कि  उनको  भारतीय  सैनिक  सेवा  के  सदस्य

 को  मिलने  वाली  सुविधायें  तथा  सेवा  के  प्रत्येक  पुरे  वष॑  के  लिए  अतिरिक्त  निवृत्ति  वेतन  मिलेंगे  ।

 इस  प्रकार  जो  न्यायाधीश भारतीय  अ्रसेनिक सेवा के नहीं है सेवा  के  नहीं  है  ;  उन्हीं  के  समान  अर्थात्‌  २०,०००  रुपये

 वार्षिक  ही  भारतीय  सैनिक  सेवा  वालें  न्यायाधीशों को  मिलेंगे  ।  इस  प्रकार  पता  लगेंगी

 कि  हमने  तभी  तक  प्रचलित  व्यवस्था  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  है  केवल  कुछ  संतोषजनक  सिद्धान्त

 बना दिए  हैं  ।

 चिकित्सा  यात्रा  भत्तों  इरादी  के  लिए  उचित  नियम  बनाये  जायेंगे  जिनको  संसद

 के  समक्ष  रख  दिया  जायेगा  ।  जिसमें  माननीय  सदस्य  उन  पर  विचार  कर  सकेंगे  ।

 हमने  यही  कुछ  सिद्धान्त बनाये  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  यदि  समस्त
 विधेयक

 को
 लिया

 जाये  तो  हमने  उनके  साथ  न्याय  ही  किया  है  ।  अवकाश के  बारे  में  भी  मैं  बताना  चाहता हं  कि  इस

 प्रशन  को  विधेयक  के  उपबन्धों  से  तय  नहीं  किया  जा  सकता  है  भ्रमित  वह  ऐसा  मामला  है  कि  जिसको

 उच्च  तथा  उच्चतम  न्यायालय  की  सहमति  के  द्वारा  ही  तय  किया  जा  सकता  है  ?

 संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  १४५  के  उच्चतम  न्यायालय  इस  प्रकार  के  नियम  राष्ट्रपति

 की  aaa से  सकता है  ।  उसी  प्रकार  ag  इन  नियमों  के  ware  पर  वह  प्रकार  की  कुल

 safer  भी  निश्चित कर  सकता  इन नियमों को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  रहती है  इसलिए  इनके

 सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  नहीं  रहती  है
 ।



 ४०७६  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाघीश  की  २४  ges

 विधेयक

 मैने
 विधेयक  के  मुख्य  उपबन्धों  के  बारे  में  बता  दिया है  कौर यह

 श्रावक  नहीं  है  कि

 अन्य
 उपबन्धों  के  बारे  में  में  कुछ  कहूं  क्योंकि  वह  सब  या  तो  संविधान  की  द्वितीय  अनुसूची  के  भाग

 में  हू  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  अघिनियम  से  ले  लिए  गए  हैं  ।

 इस  प्रकार  हमने  इनको  यथासंभव  ठीक  बनानें  का  प्रयत्न  किया  है  तथा  देश  की  उच्चतम

 न्यायपालिका  के  न्यायाधीशों  के  लिए  संतोषजनक  सेवा  की  शर्तें  बनाई  हैं  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  हैं

 कि  ag  सभा  विधेयक  के  उपबन्धों का  पूरी  तरह  समर्थन  करेगी  |

 सभापति  महोदय  '  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 fat  सुमन  घोघ
 :  मेरा  एक  wife प्रदान  है

 ।
 यह  विधेयक  संविधान

 के  कतिपय  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करता  है  ।  यह  विधेयक  संविधान के  अनुच्छेद  g24(2)  पर
 रित  है  ।  इस  marge  के  अनुसार  न्यायाधीशों  के  सेवा  निवृत्ति  तथा  भत्ते  शादी  का

 निर्धारण  संसद  विधि  द्वारा  करेगी  ।  किन्तु  विधेयक  के  खण्ड  १६  का  श्राद्यय  है
 कि

 निर्धारित  वेतन  स्तरों
 तथा  विशेष  परिस्थितियों  में  न्यायाधीशों  को  असाधारण  वेतन  तथा  उपदान  दिये  जा  सकते  हैं  ।

 यह  विधेयक  तो  न्यायाधीशों  में  ही  मतभेद  करता  है  ग्रनुन्छेंद  १४  का  अतिक्रमण करता  है
 |  संसद

 सेवा  निवृत्ति  के  बारे  में  निर्णय  कर  सकती  है  किन्तु  प्र साधारण  सेवानिवृत्ति  के  बारे  में  तो  नहीं
 |

 अनुच्छेद  १२५  के  अनुसार  प्रत्येक  न्यायाधीश  इन  भत्तों  का  भागी  होगा  किन्तु  यहां  तो

 दाऊद  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  हक ही उपदान  पर  आपत्ति  करते  हूँ  ।  श्रनुन्छेद  में

 शिकार  शब्द  भराया  है  किन्तु  विशेषाधिकार  के  aaa  ही  | हू |  झरा  जाता  है  ।

 श्री  सुमन  तो  यह  सब  के  लिये  चाहिय े।

 प्रथमतः तो  यह  अनुच्छेद  १४  का  उल्लंघन करता  है
 ।

 दूसरे  जो  उपबन्ध  भ्रनुच्छेद  १२५  में  हैं

 उस  से  अधिक के  बारे  में  इसे  बनाया  जा  रहा  है  ।  तीसरे  हम  असाधारण उपदान  इत्यादि  दे  रहे  i कच्छ ?

 इस  का  प्रभाव  बरच्छा  नहीं  होगा  |  इस  से  भ्रष्टाचार में  वुद्धि  होगी  ।

 न्यायाधीशਂ  की  परिभाषा  में  भी  यहां  मुख्य  न्यायाधीशਂ  को  सम्मिलित

 नहीं  किया  गया  है  ।  इस  के  श्राप  विधेयक  के  खण्ड  १२  की  भ्रोर  भी  देखें  ।  उस  के  च्च्मैं

 न्यायाधीशों  के  अवकाश  की  परमवीर  तथा  निरसन  का  कार्य  राष्ट्रपति  करेगा  जो  पहले  मुख्य

 घिर  से
 परामर्श  लेगा  ।  किन्तु  यदि  मुख्य  न्यायाधीश भी  छुट्टी  चला  जाता  है  तब  कौन  परामर्श

 देगा |

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  संशोधन  रख  सकते  पर  यह  औचित्य  तो  नहीं

 है  ।

 श्री  सुबिमन  घोष
 :

 श्रीमान्‌  मेरा  यह  है  कि  विधेयक  नियमित  नहीं  है  ।

 नह  नल सभापति  महोदय
 :

 माननीय
 स  तय  ने  कोई भ्रौचित्य  नहीं  उठाया  |

 मूल  अग्रेजी  मे



 २४  28s  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  के  भ्र ने तिक  पण्य  का  दमन  Vo lglg

 वास्तव  में  सभापति  ऐ  सी  बातों  का  निर्णय  नहीं  देता  ।  माननीय  सदस्य  यदि  अरन्य  सदस्यों  को

 अरपन  पक्ष  का  बना  सकते  हूँ  तो  वे  इस  विधेयक  को  प्रस्वीकृत  करा  दें  ।  इस  में  कोई  भी  औचित्य

 नहीं  है
 ।

 tat  फ्रेंक  wat  शित-बांग्ल  भारतीय  )  :  श्रीमान्‌  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  विधेयक

 को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  ।  यह  विधेयक  देश  के  लिये  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है
 ।

 इस  कारण

 मेरी  यह  इच्छा  है  कि  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जायें  |

 न्यायाधीश  लोकतंत्रात्मक  प्रणाली  के  भ्राधारस्तम्भ  करते  हैं  ।  न्यायाधीश  संविधान  के

 अभिरक्षक हैं  ।  हमें  इस  विषय  पर  राजनैतिक  इ  टिकोण से  न  सोचकर  बड़ी  गंभीरता से  विचार

 करना  चाहिये  |  हमें  न्यायाधीशों  को  सामान्य  प्रशासनिक  पदाधिकारियों  की  भांति  नहीं  देखना

 चाहिये  |  यह  ठीक  माननीय  मंत्री  कहेंगे  कि  न्यायाधीशों  के  बहुत  ही  ज्यादा  वेतन  न  दिया  जाये

 किन्तु  मूझे  पता  है  कि  अच्छे  वकील  न्यायाधीश  बनना  ही  नहीं  चाहते  ।  हम  वकीलों  को  दर्शन  दिक्षा

 तो  नहीं  दे  सकते  ।

 मैं  समझता  हुं
 कि

 मुख्य  न्यायाधीश  तथा  न्यायाधीशों  के  वेतन  बहुत  ही  कम  हैं  |  सेवा  निवृत्ति

 वेतन
 तो

 बहुत  ही  कम  है
 ।

 फेडरल  कोट  के  न्यायाधीश
 को  ७०००

 वेतन  मिलता  था  प्रो  उस  का
 काम  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  से  कहीं  कम  था  |  हम  २०००  कम  दे  रहे हे  हं  |

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  झपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।  हम  घंटे  की

 चर्चा  करेंगे  ।

 सतियों  तथा  लड़कियों  के  अनैतिक  पण्य  का  दमन*

 श्रीमती रेण
 चक्रवर्ती

 )  :  संसद  ने  दो  वर्ष  पहले  एक  विधेयक  पारित  किया  था

 शौर मई १  gays  को  गजट  में  वह  निकाला  गया  था  ।  उस  के  परिणामस्वरूप  गाने  नाचने  वाली

 लड़कियों  तथा  वेश्याओं
 ने

 प्रदर्शन  किया  ।  किन्तु  हमारे  मंत्रीगण  यह  कहते  फिरे  कि  जब  तक  स्त्रियों

 के  पुनर्वास  की  समस्या  हल
 न

 होगी  तब  तक  इस  विधेयक  को  लागू  न  किया  जायेगा  ।  तीन  जून  के

 हिन्दुस्तान  स्टे  ण्डडਂ  से  पता  चलता  है  कि  माननीय  विधि  मंत्री  ने  कलकत्ता  में  यही  बात  कही  ।  पत्र  के

 सम्पादकीय ने  लिखा  कि  भारत में  संसद  के  अनेक  अधिनियमों को  कार्यपालिका  नें  इसी  प्रकार

 प्रभावहीन बना  दिया  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 यह  तो  संसद  की  अवज्ञा  प्रतीत  होती  है  ।  यह  रोग  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।  कलकत्ता  में  छोटे  छोट  होटल

 खुल गय  हू  जहां  लड़कियां  करि [... ट्रस  का  काम  करती  हैं  किन्तु  उन  से  भ्र नैतिक  किये  कराया  जाता  है  |

 इस  प्रकार  व्यक्तिगत  वेश्यावृत्ति  को  बन्द  ही  नहीं  किया  जा  सकता  |

 वास्तव  में  समस्या  गहन  थी  इसी  कारण  इस  में  वेश्यालयों  को  काम  पर  लगाने  इत्यादि  के
 बन्ध  किये  गये  थे  |

 मल

 न्हीं  घंट  की  चर्चा



 Vows  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  के  अ्रनैतिक  पण्य  का  दमन  २४  १९४५८

 दिल्‍ली  से  यह  बात समाप्त  हुई  किन्तु  वही  वैश्यों  उत्तर  प्रदेश  के  क्षेत्रों  में  चली  गईं  ।  खेर

 इसी  प्रकार  पश्चिमी  ब  गाल  में  भी  किसी  प्रकार  की  कार्यवाही  नहीं  हुई  ।  मैं  यह  चाहती  हूं  कि  सभा

 इस  बात  पर  ध्यान दे  कि  इस  भीषण  सामाजिक  बुराई  को  कसे  दूर  किया  जा  सकता  है  |

 दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  श्रनुसंघान  कार्य  तथा  नारी  निकेतनों  की  व्यवस्था  के  सारे  कार्य

 पुलिस  के  साथ  सामाजिक  कार्य  करने  वाली  स्त्रियों  को  लगाया  जाये  ।  जब॑  पलिस  किसी  वेश्या  की

 तलाशी  ले  तो  स्त्री  कार्यकर्ता  भी  वहां  उपस्थित  रहनी  चाहिये  ।

 अरब  तक  य  सारी  बाते  हो  जानी  चाहिये  थों  किन्तु  वास्तव  में  सरकारी  व्यवस्था  इस  सामाजिक

 बनाई  को  दूर  ही  नहीं  करना  चाहती  |  वास्तव  में  सरकारी  उच्च  पदाधिकारी  तो  इस  प्रकार  के

 क्षेत्रों में  जाते  रहते  हू  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग  के  प्रतिवेदन  से  पता

 चलता  है  कि  वहां  as  बड़े  पदाधिकारी  तथा  एक  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  भी  इसी  रोग  के  दोषी  पाये

 गय  |

 इन  बातों  को  देख  कर  चिन्ता  होती  है  ।  जब  सरकार  ही  ऐसे  कामों  पर  उतरेगी  तब  क्या  होगा
 ?

 सरकार  को  यह  बात  बताना  चाहिये  कि  वह  संसद  की  विधियों  को  क्यों  क्रियान्वित  नहीं  करती

 शनी  To  प०  नायर  ३०  १९४५८  को  माननीय  विधि  मंत्री ने  कलकत्ता

 की  बैठक  मे  जो  कुछ  कहा  क्या  वह  ठीक  था  प्रौढ़  उन्हों  ने  यह  भी  कहा  था  कि  स्त्रियों  को  दूसरा

 स्थान  दिये  बिना  बेदखल  किया  नहीं  जायगा  ।  क्या  सरकार  का  विचार  यही  है
 ?

 क्या  सरकार

 नियम  को  प्रवर्तित  करना  नहीं  चाहती
 ?

 श्री  उं गा मणि  :  कुछ  राज्यों  में  नारी  स्वरक्षा  ह  हैं  ।  कया  अन्य  राज्यों  में  भी  इन

 की  व्यवस्था  की  गई  है
 ।

 क्या  मद्रास  तथा  दूर  के  सदनों  में  केवल  १५०  स्त्रियों के  लिये  ही  eq

 2
 ?

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  )  उपाध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं
 कि

 श्रभी  जैसे  सवाल

 उठाया  दिल्‍ली  में  भी  यह  क़ानून  कुछ  वर्षों  से  लागू  ga  पर  हम  यहां  देखते हैं  कि  जब

 कोई  ऐसी  scart  बहिन  पुलिस  के  पास  ख़बर  भेजती  है  कि  मेरे  उपर  इस तरीक़े से  भ्रष्टाचार

 हो  रहा  है  कौर  मूझ  को  वहां  से  निकाला  जाय  तो  हमारे  यहां  उस  बहिन  को  निकालने  का  कोई  क़तई

 बंदोबस्त  नहों  होता  है
 ।

 मिनिस्टर  साहब  से  जानना  चाहती  हं  कि  उस  के  लिये  क्या  इंतज़ाम  है
 ?

 कया  भ्राडिनेरी  जो  प्रोसीज्योर  है  क़ानून  में  कि  वह  इत्तिला  रिपोर्ट  जाय  फिर  वह  मजिस्ट्रेट

 के  पास  उस  के  लिये  वारंट  लेने  के  लिये  इतना  लम्बा  चौड़ा  तरीका  इख़त्यार  किया  जाता है  और

 जो  खबर  ले  कर  जाते  हैं  उन  को  हैरेस  किया  जाता  है  प्रौढ़  उन  को  वहां  से  निकालने  का  कोई  बंदोबस्त

 नहीं  होता है  ।  में  जानना  चाहती हुं  कि  क्या  इस  के  लिये  कोई  ऐसा  स्पेशल  इंतजाम है  जिस  की  कि

 रू  से
 जब  कोई  इस  तरह  का  ख़त  किसी  पुलिस  अफ़्सर  या  किसी  अथोरिटी  के  पास  तो  उस  बहिन

 को  जो  मसीबत  में  है  उस  को  निकालने  का  कोई  फ़ौरी  बंदोबस्त  हो  सके  ।  को  का

 कोई
 व

 दोस्त
 होता  है  या  नहीं

 *

 न  ee

 कूल  अंग्रेजी  में
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 मेरे  देखने में  यह  sare  कि  उस  को  निकालने  के  पहले  पुलिस  aaa  राय  कायम  करती है

 कि  यह  कौन  कैसी  है  प्रौढ़  कैसे  पहुंची  है  श्री  ५लिस  कई  दफ़ा  तो  यह  कह  देती  है  कि  वह  ख़राब

 वहां से  वे  निकलना  ही  नहीं  चाहती  है  कौर  वह  झूठ  कहती  है  पौर इस  तरह  उन
 को  निकालने

 का  कोई  बंदोबस्त  नहीं  होता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्या  को  केवल  सवाल  करना  था  कोई  स्पीच  नहों  देनी  थी  ।

 श्रीमती  सुभद्रा  कानून  लागू  हो  जाने  के  बाद  भी  वहं  आश्रय  देने  के  अ्रलावा  उन  को

 निकालने  की  भी  क्या  कोई  स्पेशल  मशीनरी  है  या  यह  मं  मंत्रा  महोदय  से  जानना  चाहती
 हूँ  ।

 fated  सं जला  देवी  )  क्या  मैं  जान  सकती  हूं
 कि  इन  स्त्रियों  के  पुनर्वास

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 मंत्री  (att  ४." हू ५  कु०  )  मेने  जो  कुछ  विषय  पर  कहा  है  यहां  उसका

 उल्लेख किया  गया  है

 इस  अधिनियम  के  उपबन्ध  दो  वर्गों  में  बांटे  जा  सकते  पहले  में  उन  लोगों

 के  लिय  दण्ड  व्यवस्था  है  जो  लड़कियों  को  व्यभिचार  के  मानें  पर  डालते  हैं  परौ  उनके

 व्यभिचार  पर  ही  जीविकोपार्जन करते  va  लोगों  से  किसी  को  सहानुभूति  नहीं  होनी

 चाहिए  |  दूसरा  set  है  उन  भागी  नारियों  का  जो  बरेश्यावक्ति  करती  ह--उनका  क्या

 किया  जाये  ।  पहले  तो  उनकी  संख्या  में  वुद्धि  की  रोकथाम  करनी  है  दूसरे  विद्यमान  वेश्यालयों

 का  पुनर्वास करना  है

 पहले  कुकर्म  के  विरुद्ध  तो  तुरन्त  हीं  विधि  को  लाग  करना  दूसरी  समस्या

 थोड़ी  जटिल  है  ।  इस  विधि  का  area  नहीं  था  कि  समस्त  geal  को  एकदम  ही  अपना

 काम  बन्द  करने  की  दी  जाये  |  यह  इस  विधि  का  area  कदापि  न  था  कि  वेश्यालयों

 के  विरुद्ध  इतनी  कड़ी  कार्यवाही  की  जाये  ।  इसमें  नारी  गह  स्थापित  करने  का  भी  उपबन्ध

 उसके  पश्चात  वेश्याओं  को  बेदखल  करके  उन  गृहों  में  भेजने  की  व्यवस्था है
 ।  दण्डाधि

 कारियों  को  व़्यालों  के  निष्कासन  के  अधिकार  यदि  वैकल्पिक व्यवस्था  किये  बिना

 ही  उन्हें  बेदखल  किया  जाये  तो  वे
 शरीफ  लोगों  के  मामलों  में  जायेंगी

 शौर
 वहां

 का
 जीवन

 खतरनाक बन  जायगा  |  वास्तव में  मई  के  अन्त  में  मैं  जब  कलकत्ता  गया  कुछ  लोगों  a  वहां

 की
 azar  में  यह  समाचार  फैला  दिया  था  कि  उन्हें  उखाड़  दिया  जायेगा  att  उन्होंने

 सब  कुछ  बेचकर  टल  में  मकान  किराये  पर  लेने  wry  कर  दिये  शरीफ  मामलों

 के  लोगों
 ने

 मेरे  पास
 उस

 खतरे
 की  सूचना  इसके  अतिरिक्त  कतिपय  अवांछनीय

 व्यतीत  इस  विधि  के  द्वारा  धन  कमाने  भी  लगे  a

 ag  ठीक  है  कि  सुरक्षा गृह  शीघ्र  ही  स्थापित  न  हो  मैं  मानता हूं  कि  ऐसे  कायें

 शीघ्र  ही  होने  चाहिये थे  ।.  शंघाई तथा  चीन  में  प्रकार  वेश्याओं
 का  पुनर्वास

 हुआ  उस
 रीति  का  भी  मैंने  अध्ययन  किया  है  उनका  पुनर्वास  उचित  रीति  से  gat
 दिया  गया  और  कुछ  व्यवसायों  का  प्रशिक्षण  भी  दिया  गया  उनमें  ग्र धि कतर  स्त्रियां  उपयोगी

 बन  TR  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  यह  तो  मानेंगी  कि  इन्हें  एकदम  बेदखल  करके  भूखों

 मारना
 तो  ठीक  नहीं  है

 ।
 एसे  लोगों  को  श्रव्य  ही  दण्ड  दिया  जायेगा  जो  कि  लड़कियों  को

 इस कुपथ पर डालकर लज्जा का जीवन बिताने नए एिएि एए प निभ, क
 eee  ee

 अंग्रेजी
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 लाखों  विस्थापितों जहां  तक  परिश्रमी  बंगाल  का  प्रदान  है--वहां  तो  चय श्रैनक  समस्यायें

 को  बसाना  हम  इस  बात पर  ठण्डे  दिल  सोचेंगे और  ऐसे  गह  बनायेंगे  जहां

 थे  स्त्रियां  काम  बन्दे  सीखें  ate  उपयोगी  जहां  तक  ऐसे  लोगों  का  प्रशन  है  जो  कि  इन्हें

 फुसलाकर  यह  वृत्ति  करने  पर  बाध्य  शासन  उनसे  किसी  प्रकार  की  नम्रता  प्रदर्शित

 नहीं  करेगा  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  जिस  प्रतिवेदन  के  बारे में  बताया  है  ag  सच  है  तो  स्थिति

 mae  ही  खतरनाक  उनसे  कोई  भी  सहानुभूति न  करेगा

 }  gard  उपमंत्री  :  मेरे  योग्य  साथी  ने  इसके  सामाजिक-ग्राफिक

 पहलू  पर  प्रकाश  डाला  है  ।.  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  ने  कहा  कि  यह  विधि  EXE  में  बनी  शौर

 इस  वर्ष  १  मई  को  लागू  gel  वास्तव  में  इतना  समय  लगने  का  कारण  यह  था

 कि  धारा  २३  ् के अन्तगंत  राज्यों  ने  प्रदेशों  नियम  बनाकर  उन्हें  क्रियान्वित  करना  राज्यों

 ने  देर की  ।.  श्रान्घ्र  मैसूर  तथा  दिल्‍ली  ने  इन  नियमों  को  स्वीकार  कर  लिया

 है  शर  amd  अपने  राज्य  पत्रों  में  प्रकाशित  किया  बम्बई  तथा  पश्चिमी

 बंगाल  ने  भी  बताया  है  कि  उन्हें  क्रियान्वित  कर  ही  जायेगा ।  इसलिये हमें  यह  नहीं

 समझना  चाहिये  कि  हम  नियमों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  या  राज्य  हिचकिचा  रहे

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  कहा  कि  राज्यों  में  कहीं  पर
 भी

 सहायता  गृह  नहीं  है  किन्तु

 में  सभा  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ate  दिलाना  चाहती  हूं  कि  प्रत्येक  राज्य  में  पहले  से  ही

 ऐसा  किया  गया  था  ।  सहायता  गृहों  के  आंकड़े  निम्न  हैं

 सहायता  गृहों  284s  तक

 SEIT ाषच्श्च  काम  प्रारंभ

 करने  वाले  गृहों

 की  संख्या

 झान

 मद्रास  में  पहले  से  ही  कुछ  थे  जिनहें  श्री  सहायता  गृहों  के  रूप  में  प्रयुक्त  किया  जा

 रहा

 उड़ीसा  र  ्

 हम  oat  नारी  निकेतन  का  ही  लाभ
 ले  रहे  हैं  कौर  सहायता  गुह  बनाने  के  लिये  स्थान

 प्राप्त  करने  का  यत्न  कर  रहे
 कि

 अंगेजी  में
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 दूसरे  राज्यों  के  आंकड़े  निम्न

 ३१  मारे  १९४५८

 स्वीकृत  तक  बनाये  जाने गृहों

 राज्य  का  नाम  की  संख्या  वाले  गृहों  की

 संख्या

 बम्बई  श

 उत्तर  प्रदेश  g

 पश्चिमी  बंगाल  छ

 पंजाब
 )

 अब  मैं  उन
 सहायता  nai  के  मांकड़  बताऊंगी  जो

 aa  Reus  के  बाद  चालू  हुए  Pes

 के  बाद से

 स्वीकृत
 की  काम  करने  वाले

 राज्य  का  नाम  गृहों की  संख्या

 झा साम

 भाई  प्रदेश  १०

 केरल

 मद्रास

 राजस्थान

 उड़ीसा

 बम्बई  न

 उत्तर  प्रदेश  ३०  Ro

 पश्चिमी  बंगाल

 पंजाब  .  र

 बिहार  में  सहायता  गृह  १  है  तथा  जिला शरण  गृह  मसूर  में  इनकी  संख्या  १

 तथा २  मैं  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  को  परामर्श  देती  हूँ  कि  वे  न्य  राज्य  में  जाकर  वहां

 की  स्थिति  सुधारें  ।  जब  वह  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  पर  लगाती  हैं  तब  वहां  जाकर

 उन्हें  रोकें  भी  तो  ate  हमारी  सहायता

 जहां  तक  गायन  तथा  नृत्य  संघ  का  सम्बन्ध  है  हम  उसे  wt  सन्दिग्ध दृष्टि  से  देखते

 हैं  क्योंकि  उस  ars  में  अन्य  काम  भी  हो  सकता

 बम्बई  ने  पहले
 जब  वेश्यावृति  विरोधी  अधिनियम  लागू

 था  तो  यही  हुमा  कि

 वेश्याएं  आबादी  में  जाकर  रहने  लग  ऐसे  मामलों को  केवल  मात्र
 विधि

 की  सहायता

 से  हल  नहीं  किया  जा  सकता  ।  श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  ने  कहा  है  कि  पुलिस  भी  काम  में

 बाघा  उपस्थित करती  मैं  इस  बात  को  मानती  झ्र्च्छे  बुरे  सभी  जगह  होते

 ag  हम  स्थिति  को  ठीक  करेंगे  ।

 पन्त  में  में  सभी  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  से  प्रार्थना  करूंगी  कि  ag  हमारे  हाथ  मजबूत

 करें  शरीर  हमें  सहयोग  देकर  इस  समस्या  को  हल

 इसके  पश्चात्  लोकसभा  २५  १९४५८  के  ग्यारह  बजे  तक
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